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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  हम  सभा  महीने  से  अधिक  के  अन्तराल  के  बाद  आज

 मिले  बड़े  दुख  के  साथ  मुझ  सदन  को  यह  सूचित  करना  है  कि  हमारे  दो  वर्तमान  सदस्थ  अर्थात्
 श्री  आनन्द  गोपाल  मुखोपाध्याय  और  श्रीमती  चंद्रा  त्रिपाठी  तथा  तीन  भूतपूर्व  श्राथी  अर्थात्  स्ंश्री

 बदलू  राम  सरजू  पांडेय  और  शिव  कुमार  शास्त्री  अब  हमारे  बीच  नहीं  रहे

 श्री  आनन्द  गोपाल  मुखोपाध्याय  पश्चिम  बंगाल  के  आसनसोल  निर्वाचन  क्षेत्र  से  लोक  सभा  के

 वर्तमान  सदस्य  थे  ।  श्री  मुखोपाध्याय  1980-84  के  दौरान  सातवीं  लोक  सभा  के  सदस्य  भी  रहे  ये  ।

 इससे  पहले  1952-67  और  1972-76  के  दौरान  वे  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  के  सदस्य

 रहे  ।

 श्री  मुखोपाध्याय  एक  प्रसिद्ध  ट्रेंड  यूनियन  नेता  थे  और  अमेक  ट्रेड  बूनिचनों  में  संबद्ध  वे

 भारतीय  राष्ट्रीय  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  की  केन्द्रीय  कार्यकारिणी  समितिके  सदस्य  भी  रहे  थे  ।  थे  डर्गापुर

 प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  और  दुर्गापुर  केमिकल्स  लिमिटेड  के  1972-76  के  दौरान  निदेशक  रहे  ।  बे  बाल

 कल्याण  कार्य  में  गहरी  रुचि  रखते  थे  ।

 श्री  मुखोपाध्ययय  ने  बहुत  से  देशों  की  यात्रा  की  ।  उन्हें  समाज  उम्नयन  रत्नਂ  की

 उपाधि  से  सम्मानित  किया  गया  था  तथा  विश्व  उन्नयन  पश्चिम  बंगास  ने  उन्हें
 संसद  आचार्यਂ  पद  प्रदान  किया

 श्री  मुखोपाध्याय  का  62  बर्ष  की  आयु  में  20  1989  को  नई  विध्ली  में  शिधन
 डुंभा  ।

 श्रीमती  चन्द्रा  त्रिपाठी  उत्तर  प्रदेश  के  चन्दोली  निर्वाचन  क्षेत्र  स ेलोक  सभा  की  वर्शमाम  सदस्य

 पेशे  से  कृषफ  और  उत्चोगपंसि  श्रीमती  चन्द्रा  जिपांठी  से  सरड़ुकियों  की  शिक्षा  के  लिए  अनथक

 1
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 कार्य  किया  ।  वे  लड़कियों  के  श्षेत्रःकूद  में  भी  गहरी  रुचि  रखती  थीं  तथा  अखिल  भारतीय  महिला

 किकेट  संत्र  की  अध्यक्ष  भी  रही

 एक  कुशल  संसदविज्ञ  श्रीमती  त्रिपाठी  जुलाई  मे  )986  तक  प्राककलन  समिति  की
 सदस्य  तथा  बाद  में  1986  से  1988  तक  इसकी  सभापति  रहीं  ।  श्रीमती  त्रिपाठी

 1986  से  1988  तक  संसदीय  वेतन  समिति  की  सभापति  भो  रहीं  ।

 श्रीमती  चन्द्रा  त्रिपाठी  का  58  वर्ष  की  आयु  में  7  सितम्बर  1989  को  वाराणसी  में  निधन

 हुआ  ।

 श्री  बदलू  राम  शुक्ल  1971-77  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  बहराइच  निर्वाचन  क्षेत्र  से  पांचवीं
 लोक  सभा  के  सदस्य  थे  ।  इससे  पहले  1960-62  में  वे  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  के  सदस्य  रहे  ।

 पेशे  से  वकील  श्री  शुक्ल  एक  जाने-माने  सामाजिक  कार्यकर्ता  तथा  शिक्षाविद्  थे  |  वे  अनेक
 सामाजिक  एवं  शैक्षणिक  संस्थाओं  से  संबद्ध  थे  ।  उन्होंने  छात्रों  और  अध्यापकों  के  कल्याण  के  लिए
 अनथक  कार्य  किया  ।

 श्री  शुक्ल  का  73  वर्ष  की  आयु  में  5  1989  को  उत्तर  प्रदेश  में  बहराइच  में  निधन

 हुआ  ।

 श्री  सरजू  पाण्डेय  1957  से  1967  के  दौरान  दूसरी  और  तीसरी  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  ।
 वे  उत्तर  प्रदेश  के  बसरा  निर्वाचन  क्षेत्र  से चुनकर  आये  बाद  में  19678  1977  के  दौरान  चौथी
 और  पाचिवी  लोक  सभा  में  वे  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  निर्वाचन  क्षेत्र  से  चुने  गए  ।  श्री  पाण्डेय  उत्तर
 विधान  परिषद  के  वतंमान  सदस्य  थे  ।

 एक  गतिशील  राजनीतिक  कार्यकर्ता  और  वयोवृद्ध  स्वतंत्रता  सेनानी  श्री  पाण्डेय  ने  स्वतंत्रता
 आम्दोलन  में  सक्रिय  भाग  सिस्रा  भारत  छोड़ो  आन्दोलन  में  उनका  योगदान  स्मरणीय  रहेगा  ।
 भी  पांडेय  ही  के  नेतृत्व  में  1942  में  बलिया  जिले  में  एक  स्वतंत्र  सरकार  की  स्थापना  की  गई  थी  ।

 एक  प्रसिद्ध  साबंजनिक  कायंकर्ता  श्री  पांडेय  लगभग  पांच  दशक  तक  सक्रिय  राजनीति  में  रहे
 तथा  हस  दोरान  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  में  अनेक  श्रमिक  और  कृषक  आन्दोलनों  का  मेतृत्व  किया  और  वे
 अनेक  बार  जेस  श्री  पांडेय  ने  हमेशा  गरीबों  और  निचले  वर्ग  के  लोगों  के  हितों  के  लिए  संघर्ष

 किया  ।
 ह

 श्री  पांडेय  का  70  वर्ष  की  आयु  में  25  1989  को  मास्को  में  निधन  हुआ  ।

 श्री  शिव  कुमार  शास्त्री  1967-77  के  दौरान  उन्हर  प्रदेश  के  अलीगढ़  निर्वाचन  क्षेत्र  से  चौथी
 और  पांचवीं  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  ।

 पेशे  से  अध्यापक  और  कृषक  श्री  शास्त्री  एक  प्रसिद्ध  आयंसमाजी  नेता  और  समाज  सुधारक
 थे  ।  उन्होंने  समाज  के  कमजोर  क्यों  के  उत्थान  के  लिए  अनथक  कार्य  किया  ।  वे  अनेक  सामाजिक  और
 घामिक  संस्थाओं  में  कई  पदों  पर  सम्बद्ध  रहे  ।  श्री  शास्त्री  आगरा  विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी  समिति
 के  सदस्य  वे  प्रावकज्नन  समिति  के  सदस्य  भी  रहे  थे  ।

 ॥

 श्री  शास्त्री  बड़े  अच्छे  लेखक  थे  तथा  उन्होंने  हिन्दी  में  अनेक  पुस्तकें  लिखी  थीं  ।

 शास्त्री  का  74  वर्ष  की  में  3  1989  को  नई  दिल्ली  में  निधन  हुआ  |
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 हम  अपने  इन  साथियों  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  .  करते  हैं  ओर  मुझे  यकीन  है  यह  कि
 सभा  मृतक  परिवारों  के  प्रति  अपनी  संवेदना  व्यक्त  करने  में  मेरा  साथ  देगी  ।

 यह  सभा  अपनी  संवेदना  व्यक्त  करने  के  लिए  अब  थोड़ी  देर  के  लिए  मौन  छड़ी  रहेगी  ।

 थोड़ी  देर  भौन  खड़े  रहे  i]

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  एक  करके  ।  मैं  एक-एक  करके  आप  सभी  की  बात  सुनूंगा  ।
 )**

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।
 हु

 मैं  सभी  एक-एक  करके  सुन  सकता  हूं  ।  मैं  एक  समय  में  एक  समस्या  को  ही  सुन  सकता  हूं  ।
 यदि  आप  सभी  एक  साथ  बोलेंगे  तो  मैं  कैसे  सुन  सकता  हूं  ?  आप  ऐसा  क्यों  करते  इसका  क्या
 कारण  है  ?  एकं-एक  करके  ।  प्रो०  सोज  ।

 श्री  जो०  एंम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  महोदय
 '''

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बनातवाला  ने  मुझे  एक  स्थगत  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है  ।

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  मैंने  भी  स्थगन  प्रस्ताव  का  एक  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोव॒य  :  ठोक  आपने  भी  मुझे  एक  स्थगन  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है  ।  श्री
 मैं  आपसे  सहमत  हूं  ।

 )
 प्रो०  सैफुहीन  सोज  :  मुझे  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  |  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 भरी  जी०  एम०  बनातवाला  :  आप  पहले  साम्प्रदायिक  स्थिति  पर  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  को
 लीजिए

 ।  '  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  यही  कह  रहा  हूं  ।  मैंने  इस  पर  पूर्ण  रूप  से  बिचारे  किया  है  और  मैं
 आपके  कथन  से  सहमत  हूं  ।  मुझे  आपकी  भावनाओं  के  प्रति  पूरी  सहानुभूति  है  ।

 जी०  एम०  बनातथाला  :  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  |

 प्ाजपयथयथथयीतएखणखयएयए।हतहतहड३)५)दय»य।)।जल8श<७एणए5ए5ए-णए  राਂ

 +कार्थवाही वुतांत में सम्मिलित नहीं किया गया । के
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 थी  अब्दुल  रसोद  काबुली  :  आप  गृह  मंत्री  को  सलाह  दें  कि  वह  एक  वक्तव्य  दें  ।
 जब  देश  के  विभिन्न  भागों  में  अनेक  लोग  मारे  गए  हैं  तो  सरकार  एक  मूक  दशक  कैसे  बनी  रह
 सकती  है  ?

 थी  जो०  एम०  बनातबाल्ता  .  सरकार  की  तरफ  से  एक  वक्तव्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मेरी  बात  सुनिए  |

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  और  एक  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  दिया  है  ।  भारतीय
 जनता  पार्टी  गृह  युद्ध  की  स्थितियां  उत्पन्न  कर  रही  है  ।  मेरे  पास  समाचार  पत्रों  का  पूरा  बंडल

 भी  जो०  एम०  बनातबाला  :  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  का  क्या  रहा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  इसी  बारे  में  स्पष्ट  करना  चाह  रहा  हुं  ।

 प्रो०  सेफुह्दीन  सोश  :  कृपया  इसे  स्पष्ट  करने  के  लिए  मुझे  एक  मिनट  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  मैं  आपको  स्पष्ट  कर  दूंगा  |  यदि  आप  मेरी  बात  नहीं

 सुनेंगे  तो  मैं  कैसे  आपका  मार्गदश्शन  कर  सकता  हूं  ।

 प्रो०  सेफुहीत  सोज  :  मैं  माननीय  अध्यक्ष  के  ध्यान  में  कुछ  ला  रहा  हुं
 थी  जो०  एम०  बनातवाला  :  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  पर  इसी  समय  कार्यवाही  शुरू  की  जाए

 सभा  इस  साम्प्रदायिक  स्थिति  के  प्रति  एक  मूल  दर्शक  बनी  नहीं  रह  सकती  ''

 थ्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  हम  साम्प्रदायिक  संविधान  एवं  हिन्दु-मुस्लिम  एकता  के  विरुद्ध
 भारतीय  जनता  पार्टी  के  अभियान  पर  स्थगन  प्रस्ताव  चाहते  हैं  ।  वे  घृणा  और  अराजकता  फंला  रहे

 इस  हमले  को  रोका  जाना  चाहिए  ।  समाचार  पत्र  कर  रहे  हैं  कि  हमें  अत्यक्षिक  हिसा
 के  प्रदर्शन  के  लिए  तैयार  रहना  चाहिए

 '
 )

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  सें  राज्य  सनन््त्रो
 शीला  :  मैं  सत्तापक्ष  के  सदस्यों  की  तरफ  से  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  हमें  साम्प्रदायिक  स्थिति
 पर  चर्चा  करनी  हम  इस  चर्चा  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 हम  किसी  भी  यथा  शीघ्र  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 भी  हुदभाई  मेहता  :  अन्य  मामलों  को  फिलहाल  छोडा  जा  सकता  है  ।

 भरी  अध्युल  रशोद  काबुली  :  सरकार  मूक  क्यों  बनी  हुई  है  ?

 ओोज़ली  शरेस्ता  दोक्षित  :  सरकार  मूक  नहीं  है  ।  हम  इसके  प्रति  जागरूक  हैं  ।  हम  चर्चा  कर
 सकते  हैं  ।

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  हमने  हाल  ही  में  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  संशोधन  किया
 आप  हर  पार्टी  को  धर्म  निरपेक्ष  चाहते  थे  ।  हम  इस  संबंध  में  माननीय  अध्यक्ष  के  विचार

 सुनना  चाहते  हैं  ।

 आोसतो  शोला  दीक्षित  :  हम  तत्काल  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार

 भरी  अब्दुल  रशोद  काबुली  :  गृह  मनन््त्री  यहां  पर  क्यों  नहीं  हैं  ?
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 थी  हुदभाई  मेहता  :  आज  ही  चर्चा  हो  जाए  |  यह  अत्यंत  महत्वपुर्ण  यदि  इस  प्रक्रिया  को
 रोका  नहीं  गया  तो  इस  देश  में  कुछ  भी  हो  सकता  है  ।  यदि  अब  इसी  समय  संसद  हस्तक्षेप  नहीं  करती
 है  तो  इसके  विनाशकारी  परिणाम  होंगे  |  राज्य  सरकारें  तो  इस  प्रकार  हाथ  उठा  रही  हैं
 जैसे  कि  वे  पूव॑ंतया  असहाय  हों  ।  संसद  को  अपना  प्रभाव  दिखाना

 श्री  संफुद्दीन  खोज  :  यदि  आप  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  तो  नियम  193  के
 अधीन  चर्चा  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 भरी  जो०  एम०  बनातबाला  :  साम्प्रदायिक  स्थिति  पर  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  को  इसी  समय
 लीजिए  ।

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  यह  सरकार  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  क्या  आप  मेरी  बात  सुनेंगे  ?  क्या  मेरी  बात  सुनने  के  लिए  आप  में  धैय॑
 है  ?  हम  सभी  इस  मुद्दे  पर  सहमत  हैं  और  कोई  भी  समझदार  व्यक्ति  इस  बारे  असहमत  नहीं  होगा  कि
 यह  हमारी  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  इत्यादि  के  लिए  खतरे  का  सबसे  खराब  रूप  है  ।
 इससे  खराब  कुछ  नहीं  हो  सकता  ।  प्रश्न  यही  है  कि  हमारा  इसके  प्रति  क्या  रवैया

 ह

 अध्यक्ष  सहोदय  :  बनातवाला  आप  ठीक  कहते  लेकिन  आप  इस  पर  किस  प्रकार  से
 जोर  देंगे  ?  मैं  इसे  पारित  नहीं  कर  सकूंगा  ।

 ह

 श्रो  जी०  एम०  बतातबाला  :  क्या  आप  यह  निर्णय  दे  रहे  हैं  कि  यह  पारित  नहीं  इसलिए
 अ।प  इसे  अनुमति  नहीं  दे  रहे  क्या  तरीका  ं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  है  ।  आप  मेरी  बात  नहीं  सुन  रहे  ।  यही  तो  समस्या

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  |  सारी  सभा  का  भी  वही  मत  है  जो  आपका  है  और
 ये  सभी  मेरे  साथ  इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  की  जाए  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातबाला  :  स्थगन  प्रस्ताव  में  निन्दा  का  तत्व  होता

 अध्यक्ष  महोदय  :  निन्दा  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  हम  इस  बारे  में  चर्चा  भाज  ही  चाहते

 अध्यक्ष  सहोदथ  :  यह  निर्णय  लेता  तो  सभा  पर  निर्भर  करता  है  ।

 श्री  अब्दुल  रशोद  काबलो  :  संसदीय  कार्य  मन्त्री  चर्चा  के  लिए  सेहमत  लेकिन  गह  मन्त्र
 यहां  आने  की  परवाह  नहीं  की  ।  गृह  मन्त्री  ने

 थो  जी०  एम०  बनातबाला  :  में  चाहता  हूं  कि  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  पर  क  यंबाही  शुरू  हो  । यवाही

 अध्यक्ष  बहोदय  :  बनातवाला  जब  हम  सब्नकी  यही  राय  है  तो  आप  उत्तेजित  क्यों
 हैं  ?  कम  से  कम  इस  विषय  पर  मतभेद  नहीं  है  ।  कोई  भी  समझदार  व्यक्ति  इस  पर  सहमत

 रहे
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 श्री  जो०  एम०  बतातबाला  :  स्थिति  की  गम्भीरता  के  मुताबिक  स्थगन  प्रस्ताव  आना
 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कह  रहा  हूं  कि  मैं  चर्चा  के  लिए  पहले  ही  सहमत  हूं  और  यहां  पर  चर्चा
 के  लिए  सर्वंसम्मत  अनुमति  है  ।  मैं  यही  कह  रहा  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  बातें  हैं  जो
 सर्वंसम्मति  से  की  जाती  हैं  ।  यह  अधिक  महत्वपूर्ण

 मैं  यही  कह  रहा  हूं  |  मैं  इसके  लिए  नियम  193  के  अधीन  अनुमति  दूंगा  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोथ  :  यह  आज  ही  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  कोई  बात  ठीक  है  ।

 झी  जी०  एम०  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  कि  मेरे  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति

 नहीं  जा  रही  है  |  इसे  अनुमति  क्यों  नहीं  दी
 जा  रही  ?  इसे  अनुमति  ने  देने  का  उक्तित  कारण  वंया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  कारण  नहीं  बताऊंगा  ।  मैं  कभी  कारण  नहीं  बताता  हूं

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  विषय  के  संबंध  में  समृच्ची  सभा  सहमत  है  तथा  इस  पर  विचार  और

 कार्यवाही  करने  की  सर्वंसम्मति  है  ।  श्री  बनातवाला  इस  विषय  पर  सर्वंसम्मति

 श्री  जो०  एम०  बनातबाला  :  परन्तु  स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखते  ड्

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  यही  कह  रहा  हूं  ।  समूची  सभा  की  सर्वंसम्मति  का  आशय  इस  गंभीरता
 से  है  ।  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  है  ।

 री  जी०  एम०  बनातबाला  :  स्थगन  प्रस्ताव  में  निंदा  सम्मिलित  यह  गंभीरता  का

 मुद्दा  है  ।

 ऊर्जा  भरत्रो  बसम्त  :  आप  किसकी  निदा  कर  रहे  हैं  ?

 शी  जो०  एम०  बनातबाला  :  हम  आपकी  निंदा  करते  के  लिए  यहां  हैं  ।  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  मैं  पढ़ने  में  आऊंगो  फिर  आप  कहेंगे  कि  आप  कया  कहते हैं  ।

 ]

 केवल  यह  समस्या  आप  इसे  क्यों  नहीं  समझते  हैं  ?

 भी  जो  ०  एम०  बनातथाला  :  यदि  आप  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं  तो  कार्यवाही
 बलांत  में  मेरा  कड़ा  विरोध  सम्मिलित  कर  लिया  जाए  ।

 ब्रो०  शेफुद्दीन  सोज  :  अध्यक्ष  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  आज  नियम  193  के
 अधीन  चर्चा  होगी  ?

 ही
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 तन  अध्यक्ष महोदय : आप जब fide  नमन  सावन

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जब  निर्णय  ...  ..

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  हम  इसे  आज  चाहते  हैं  बहुत  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ॥/ नियम  193  के
 अधीन  चर्चा  आज  होनी  चाहिए  ।

 श्रीमती  शोला  दीक्षित  :  राज्य  में  भी  अर्चा  हो  रही  है  ।  गृहमस्त्री  की  सुविधा  देखेंगे
 और  यदि  वह  व्यक्तिगत  रूप  से  आ  सकते  हैं

 **'
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  ही  कर  लेंगे  ।

 |

 श्रीमती  शीला  दीक्षित  :  हम  आज  4  बजे  शुरू  करेंगे  ।

 प्रो०  सोज  :  कृपया  आज  ही  चर्चा  कीजिए  ।  कल  नहीं  ।

 श्रीमती  शीला  दीक्षित  :  हां  ।

 शी  सेयद  शाहबुद्दीम  :  अध्यक्ष  कई  अखबारों  में  खबर  है  कि  राम  शिला

 पूजन  और  राम  शिला  मन्दिर  के  न्यास  को  लेकर  सरकार  और  विश्व  हिन्दू  परिषद  में  समझौता  हुआ

 है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  उस  समझौते  के  बारे  होम  मिनिस्टर  बयान  दें  ।

 ]

 इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  |  हम  सरकार  से  एक  वक्तव्य  चाहते  हैं  ।
 गा

 अध्यक्ष  महोदय  :  शाहबुद्दीन  जब  पालियासेंट  में  बहसं  होगी  तो  इसका  जवाब  भी

 आयेगा  ।  हे

 श्री  सेयद  शाहब॒दीन  :  पहले  बयान  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आज  ही  आ  जाएगा  ।

 हम  इसे  4  बजे  शुरू  करेंगे  ।

 क्री  संयद  शाहब॒द्दीन  :  उन्हें  आज  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  4  बजे  करेंगे  ।

 ]
 झो  पो०  कुलसइईबेल  :  मेरी  एक  व्यक्तिगत  शिकायत  अन्ना  द्रविड़

 डे  शपथ  ME  पत्र
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 मुन्नेत्र  कड़गम  प्रथम  और  द्वितीय  के  साथ  एकीकरण  के  बाद  थहां  मेरे  दल  के  दस  सदस्य  हैं  ।  हमें  अभी
 मान्यता  नहीं  दी  गई  यह  पहली  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  इन  बातों  पर  चर्चा  नहीं  होती  है  ।

 श्री  पी०  कुलनवईबेल  :  मैंने  पहले  ही  नोटिस  दे  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कुलनदईवेलू  सभा  में  इन  बातों  की  चर्चा  नहीं  होती  है  ।

 ओ  पो०  कुलनवेईबेल  :  मैंने  पहले  ही  अगस्त  में  नोटिस  दे  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  हूं  ।

 )

 भी  पो०  कुलनदईबेलू  :  उचित  प्रतिनिधित्व  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  इसके  संबंध  में  प्रत्येक  कदम  उठाया  आप  आकर  मेरी  बात
 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  मैं  यहां  अपने  काय  की  चर्चा  नहीं  आप  मेरे  कक्ष  में  आ
 सकते  हैं  ।

 करी  पो०  कुखवनवईबेलू  :  मैं  आपके  कक्ष  में  आऊंगा  ।  मैंने  पहले  ही  नोटिस  दे  दिया  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यही  कह  रहा  हूं  ।  कोई  अनुचित  काये  नहीं  होगा  अथवा  ऐसा  कुछ  हुआ

 होगा  ।  जब  आप  मेरे  पास  आयेंगे  तो  मैं  आपको  बता

 श्री  पो०  कुलनवईबेलू  :  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दू गा  ।  आप  आइए  मैं  जबाव  दू  गा  ।

 श्री  पी०  कुलनवदईवेल  :  यह  दूसरी  बात  है  ।  मैंने  नोटिस  दिया  है
 **'

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  प्रकार  नहीं  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  पी०  कुलनदईबेलू  :  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  सुन  आप  शोर  क्यों  कर  रहे  मैंने  आपसे  बायदा

 किया  है  ।

 ]
 क्री  पी०  कुलमदईबेल  :  मेरी  बात  सुनिए  ।  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर  आज  की  चर्चा  में  विचार  किया  जाएगा  ।  हम  इस  पर  4  बजे  अर्चा

 करेंगे  ।

 क्री  पी०  कुलनवईबेलू  :  टूसरे  नोटिस  के  संबंध  )*

 *कार्य॑वाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  हूं  ।  श्री  कुलनदईवेलू  की  बातों  को  कार्यवाही

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 ]

 श्री  राम  धम  :  अध्यक्ष  सारे  देश  में  हरिजनों  का  कल्ले-आम  हो  रहा  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  हो  रहा  वह  उसी  में  आ  रहा  है  ।

 ]

 हम  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राम  धन  :  अभी  उत्तर  प्रदेश  में  हरिजन  मारे  गए  वहां  जनता  दल  ओर  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  शरारती  लोगों  का  इस  काम  में  होंसला  बढ़ा  रहे  हैं  मऔौर  इसी  की  वजह  से  हरिजनों  का

 आम  हो  रहा  है  ।''

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  4  बजे  टाइम  इसमें  बोलिएगा  ।

 श्री  रास  धन  :  यह  विषय  बहुत  गंभीर  है  ।  इस  पर  अलग  से  डिस्कशन  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  साथ  ही  अब  आप  दूसरों  को  सुनने  दीजिए  ।  मैंने  आपकी  बात  सुन

 ]

 श्रो  शांताराम  नायक  संयुक्त  राज्य  अमेरिकाके  स्थायालय  के  में  श्री  मोरारजी

 देसाई  यह  सिद्ध  नहीं  कर  पाए  कि  वह  सी०  आई०  ए०  के  एजेन्ट  नहीं  हैं  इसका  अभिप्राय  यह  है
 कि  जनता  सरकार  सी०  आई०  ए०  की  सरकार  थी  ।  मुकदमा  हारने  के  बाद  यह  सिद्ध  हो
 गया  मुकदमों  में  हार  का  आशय  यह  है  कि  जनता  पार्टी  का  शासन  सी०  आई०  ए०  का

 शासन  था  क्योंकि  यह  सिद्ध  हो  गया  है|  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  इस  बात  पर  मुकहमा  चलाया  था  कि

 वह  सी०  आई०  ए०  के  एजेन्ट  नहीं  मुकदमा  हारने  का  क्या  आशय  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसके  बारे  में  क्या  कर  सकता  हूं  मेरा  इससे  क्या  लेन-देन

 श्री  शांतारास  नायक  :  मैं  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  ।  सरकार  का  क्या

 वाही  करने  फा  प्रस्ताव  है  ?  जनत्ता  पार्टी  के शासन  के  दौरान  वह  कार्यपालिका  के  अध्यक्ष

 श्री  रामप्यारे  पनिका  :  क्या  हम  इसे  हल्के-फुल्के  ढंग  से  ले  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मेरा  इससे  क्या  संबंध  है  ?

 श्री  शांताराम  मायक  :  आपका  बहुत  अधिक  संबंध  है  ।  जनता  शासन  में  वह  भारत

 के  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री-कार्यंपालिका  के  अध्यक्ष  थे  ।  )

 भरी  हरुभाई  मेहता  :  यह  सिद्ध  हो  खुका  यह  गंभीर  मामला  है  ।  उम  इस  पर  सरसरी  तौर

 पर  कंसे  ले  सकते  हैं  ?
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 भी  शांताराम  नायक  :  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  है  कि  लेखक  की
 टिप्पणियां  कुछ  दस्तावेजों  पर  आधारित  न्यायालय  ने  यह  टिप्पणी  की  थी  ।

 श्री  हरभाई  भेहता  :  भारत  सरकार  मोरारजी  देसाई  के  बारे  में  क्या  कह  रही

 श्री  शांताराम  नायक  :  न्यायालय  ने  लेखक  के  वक्तव्य  को  प्रमाणित  किया  है  तथा  अपनी

 सहमति  दी  है  |

 झरो  हरुभाई  मेहता  :  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 भी  शांताराम  नायक  :  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  इस  देश  में  जनता  पार्टी  का  शासन  वस्तुतः
 सी०  आई०  ए०  का  शासन  था

 भरी  हुरुभाई  सेहता  :  इस  विषय  पर  शध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  नोशिस  दे  दिया  गया

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रासंगिक  होना  चाहिए  ।

 श्री  हरभाई  मेहता  :  यह  भारतीय  सुरक्षा  से  सम्बद्ध  मान-हानि  के  मुकहमे  की  हार  से  क्या

 आशय  है  ?  मैं  आशयों  को  नहीं  जानता  हूं  ।

 शी  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  हम  गृहमन्त्री  का  वक्तव्य  चाहते  हैं  कि  वे  क्या

 वाही  करेंगे  ।

 शी  शांताराम  नावक  :  यह  राष्ट्रीय  महत्व  का  एक  महत्वपूर्ण  मामला  जनता  शासन  के

 दौरान  वह  भारत  के  प्रधानमन्त्री  थे  ।  आप  यह  क्यों  नहीं  समझते  ?

 द
 भरी  रास  घन  :  जनता  की  बात  आप  क्या  कर  रहे  आप  लोगों  ने  बोफोस  से  सार

 का  सारा  कमीशन  खा

 ]

 श्री  शांताराम  नाथक  :  यह  वही  जनता  पार्टी  है  जो  अब  जनता  दल  के  नाम से  प्रसिद्ध  है  ।

 भी  पी०  कुलनदईबेल  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  श्री  लंका  के  बारे  में  विचार-विमर्श
 कर  रहे  हैं  या  नहीं  ।  मेरे  विचार  से  16  तारीख  तक  यह  सन्र  समाप्त  हो  जायेगा  ।  आपने  मुझसे
 अगस्त  में  ही  वायदा  किया  था  कि  भारतीय  शांति  सेना  की  वापसी  के  मुद्दे  के  संबंध  में  विचार-विमर्श

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  3  बजे  कार्य  मन्त्रणा  समिति  की  बैठक

 अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  श्री  राजेश  पायलट  ।

 )
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भारतीय  पोत  परियहन  निगम  बंबई  के  बर्थ  1987-88
 के  कार्यकरण  को  समीक्षा  ओर  बाधिक  प्रतियेदन  आदि

 जल.मूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 भारतीय  पोत  परिवहन  निगम  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  पोत  परिवहन  निगम  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  का  वाषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पन्नों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वालो  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रख  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8344/89 ]

 जोधरी  राम  प्रकाश  :  मेरी  बात  नहीं  सुनी  सर  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बोलिए  ।

 चौधरी  राम  प्रकाश  :  मेरी  एक  अर्ज  बहुत  जरूरी  मुझे  बड़े  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता
 है  कि  हमारे  देश  में  डेमोक्रेसी  दिन  प्रति  दिन  खत्म  हो  रही  आप  क्यों  ।  हरियाणा  में  देवी
 लाल  ने  क्या  वह  यह  कर  रहा  है  कि  एम०  पीज०  का  डिफंक्शन  उनसे  त्याग-पत्र
 दिलाकर  उनको  10-10,  15-15  लाख  रुपये  और  जीप  देता  है  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसमें  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 )

 खोधरी  राम  प्रकाश  :  इसका  मतलब  यह  है  कि  उसने  सारे  देश  का  सत्यानाश  कर

 जब  यहां  पर  बोट  क्लब  पर  रैली  हुई  थी  तो  मुझे  पता  है  कि  वहां  के  लोगों  को  मार-मोर

 पीट  कर  जबरदस्ती  ट्रकों  में  बैठाया  और  लोगों  को  यहां  पर  ले  आये  ।

 जहां  तक  हरियाणा  सरकार  के  खजाने  का  सवाल  वह  बिल्कुल  खाली  हो  चुका  है  ।'''

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहां  गवर्नर  बैठे  हुए  वे  करेंगे  ।

 आओधरी  रास  प्रकाश  :  आप  कुछ  करें  या  न  सुन  तो  लीजिए  कम  से  कम  ।

 11
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 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  मैं  सुन  सकता  वह  बताइए  ।

 )

 चोधरो  रष्ण  प्रकाश  :  आप  इस  तरह  ते  हजाखत  इस  तरह  से  सरकार  को  इजाजत  देंगे

 कि  लोगों  को  ड्रक  में  खरो  और  दिल्ली  जे  आओ  ।'  मैंने  कई  दफा  आपसे  अर्ज

 किया  ओर  शरकार  से  भी  अर्ज  किया  अगर  इस  तरह  की  कोई  बात  हो  तो  उस  सरकार  को

 डिसमिस  कर  दो  ।

 अध्यक्ष  अहोदल  :  यह  तो  गवर्नर  साहब्र  कर  सकते  मैं  तो  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 )

 श्री  पी०  आर०  कुमारभंगलम  :  चार  बजे  हम  नियम  193  के  अधीन  साम्प्रदायिक

 स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  तमिलनाडु  में  वौडिनेकनूर  में  दुखद  साम्प्रदायिक  दंगा  हुआ  ।  क्या  इस

 पर  भी  चर्चा  हो  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  साथ  ही  आएगा  ।  नि

 अिनुयाद  ]

 थी  पी०  एम०  सईद  :  इस  सल्र  में  प्रश्न  काल  नहीं  शृन्यकाल  सामान्यतः
 12.00  बजे  आरंभ  होता  है  ।  क्यों  आपने  इसमें  एक  घंटा  बढ़ा  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोध्वव  :  मैं  तो  इल्लीमल  काम  करता  ही  नहीं  ।  जीरो-आवर  है  ही  नहीं  ।

 नियमों  में  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  है  जिसमें यह  कहा  गया  है  कि  शून्य  काल  यह  उनके  द्वारा
 बनाया  हुआ  एक  कपट  चाल  है  |  हमारे  माननीय  सदस्य  व्यर्थ  ही  कुछ  बातों  का  लाभ  उठाना  चाहते

 मैं  इस  संबंध  में  कया  कर  सकता  आप  बारी-बारी  नम्रतापूर्वक  यही  कह  सकते  थे  ।  मैं  नहीं
 जानता  कि  सदस्यों  को  हर  समय  क्यों  जिल्लाना  पड़ता

 झी  पो०  एसम०  सईद  :  मैं  अनुशासित  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अनुशासित  हैं  ।  इसीलिए  आपका  प्रश्य  अच्छी  तरह  सुना  आप

 मुझे  बताइए  कि  कारण  क्या  है  ?  यदि  हम  यह  अच्छी  तरह  शालीक्ता  और  शिष्टाचार  से  करते  हैं
 तो  मैंने  इसी  समय  के  दौरान  एक-एक  करके  आप  सबों  की  बात  सुत  ली  होती  ।  कोई  समस्या  ही
 उत्पन्न  महीं  होती  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये

 हिस्दो  के  प्रसार  और  विफास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कार्यक्रम
 तथा  इसके  क्रियान्वयन  के  बारे  में  बाधिक  निर्धारण

 प्रतिदेवन  आदि

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मरी  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  तथा  पेट्रो  रसायन
 विभाग  में  राज्य  संत्री  पी०  :  मैं  श्री  सन््तोष  मोहन  देव  की  ओर  से  हिन्दी  के  प्रसार
 और  विकास  को  बढ़ावा  देने  तथा  संघ  के  विभिम्न  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिए  उसके  उत्तरोत्तर  प्रयोग
 के  लिए  कार्य  क्रम  तथा  हसके  क्रियान्वयन  के  बारे  में  वर्ष  1987-४8  संबंधी  बाधिक  निर्धारण  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  8345/89  |

 म०  प०

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  को  अनुमति

 महासचिव  :  11  1989  को  सभा  को  सूचित  करने  के  पंश्चातूं  चालू  सत्र  के
 प्रथम  भाग  के  दौरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  तीन
 विधेयकों  को  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 :--

 (1)  कर्नाटक  विनियोग  1989

 (2)  कमंचारी  राज्य  बीमा  1989

 (3)  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  संशोधन
 1989

 मैं  11  1989  को  सभा  को  सूचित  करने  के  पश्चात्  चालू  सत्र  के  पहले
 भाग  के  दोरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  राज्य  सभा  के  महासचिव  द्वारा  प्रमाणित
 निम्नलिखित  तीन  विधेयक  भी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  संसद  सदस्य  भत्ता  और  पेंशन  1989

 (2)  श्रमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  कीं  और  प्रकीर्ण  उपबंध

 1989

 (3)  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  1989

 11.28  म०  प०

 377  के  अधीम  मामले

 समसस््तोपुर  और  दरभंगा  के  बोच  मोटर  गेज  रेल  लाइन  को  बड़ी
 रेल  लाइन  में  बदले  जाने  को  आवश्यकता

 अध्यक्ष  सहोदथ  :  सभा  अब  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर  चर्चा  करेगी  ।
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 डा०  गौरो  झंकर  राजहूंस  :  उत्तर  बिहार  के  मिथिला  क्षेत्र  के  लोग  प्रधान  मंत्री
 श्री  राजीव  गांधी  के  प्रति  बहुत  आभारी  हैं  क्योंकि  उन्होंने  15  1989  को  गांधी  मैदान  पटना
 में  उनकी  स्थिति  सुधारने  के  लिए  अनेक  उपायों  की  घोषणा  की  ।

 इन  घोषणाओं  के  अनुसार  निकट  भविष्य  में  मिथिला  क्षेत्र  बार-बार  आने  वाले  बाढ़ों  से  मुक्त
 होगा  ।  इस  क्षेत्र  का  विकास  समस्तीपुर  और  दरभंगा  के  बीच  बड़ी  लाइन  के  अभाव  के  कारण

 बुरी  तरह  प्रभावित  हुआ  बड़ी  रेल  लाइन  के  अभाव  के  कारण  उद्योगपति  इस  क्षेत्र  से  कच्चा  माल
 तथा  परिक्ृत  सामान  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  नहीं  ले  जा  सके  हैं  ।

 गम्भीरतापू्वंक  निवेदन  किया  जाता  है  कि  आठवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  समस्तीपुर
 दरभंगा  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  जाए  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कराना  में  चौबोस  घन्टे  टेलोफोन  सेवा
 प्रदान  किए  जाने  के  लिए  बहां  टेलीफोन  केस  को

 क्षमता  बढ़ाए  जाने  को  आवश्मकता

 भरी  अख्तर  हुसन  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  अपने  क्षेत्र  के  कस्वा
 कैराना  की  टेलीफोन  व्यवस्था  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इस  कस्बे  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता
 100  से  कम  होने  के  कारण  बहुत  से  इच्छुक  लोग  टेलीफोन  की  सुविधा  नहीं  ले  पा  रहे  दूसरे
 टेलीफोन  सेवा  केवल  नौ  बजे  सवेरे  से  शाम  चार  बजे  तक  रहती  हैं  ।  जिसके  कारण  लोग  शाम  से  सवेरे
 के  बीच  कोई  जरूरी  सूचना  नहीं  दे  पाते  ।

 मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  कराना  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  बढ़ाई  जाए
 तथा  टेलीफोन  सेवा  रात  दिन  के  लिए  शुरू  की  जायें  जिससे  अधिक  से  अधिक  लोग  लाभ
 उठा  सकें  ।

 गुजरात  विशेष  रूप  से  अहमदाबाद  कपड़ा  मिलों  में
 छंटनी  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  सजदूरों  के  बेरोजगार  हो

 जाते  के  मामले  में  सरकार  हारा  हस्त  तप  किए  जाने
 को  मांग

 ]
 श्रो  हृदभाई  मेहता  :  गुजरात  के  कपड़ा  मिलों  विशेषकर  अहमदाबाद  बुनाई

 और  प्रोसेसिंग  यूनिटों  के
 अनेक  विभागों  के  बंद  होने  क ेकारण  बहुत  अधिक  संड्या  में  कपड़ा  श्रमिक

 बेरोजगार  हो  गये  हैं  ।  औद्योगिक  विवाद  1947  के  अंतगंत  सम्बद्ध  अधिकारियों  से  इसकी
 अनुमति  ली  जानी  चाहिए  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।  इससे  न  केवल  बेरोजगारी  में  वृद्धि  हुई
 अपितु  इससे  इस  क्षेत्र  की  अ्थब्यवस्था  पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  हि

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  इस  मामले  में  हस्तक्ष  प  करने  और  आवश्यक  कार्यवाही  करने
 का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 हैदराबाद  और  भुवनेश्वर  के  थोथ  वायुदरृत  सेवा  बहाल  किए  जाने  को  मांग
 भरी  के०  प्रधानो  हैदराबाद  और  भुवनेश्वर  के  बीच  सेवारत  वायुद्वत  विमान
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 23-9-1989  को  पुणे  के  नजदीक  दुटनाग्रस्त  हो  गया  था  और  तब  से  एक  हवाई  जहाज  के  अभाव
 में  विमान  सेवा  स्थगित  कर  दी  गई  है  ।  हैदराबाद  और  भुवनेश्वर  के  बीच  वायु  सेवां  राजामुन्दर्र
 विशाखापट्टूनम  और  जेयपुर  होते  हुय  जाती  है  वह  हमेशा  पूर्णतया  आरक्षित  रहती  थी  और  कभी-कभी

 तो  यात्रियों  को  विमान  में  सीटों  के  अभाव  के  कारण  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  थी  ।

 मैं  नागर  विमानन  मंत्री  महोदय  से  इस  मार्ग  पर  जल्द  से  जल्द  यात्रियों  की  सुविधा  के

 लिए  विमान  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 पालघाट  में  एक  ओद्योगिक  विकास  केन्द्र  स्थापित

 किए  जाने  को  आवश्यकता

 *झी  बी०  एस०  विजयराधवन  :  केरल  का  पालघाट  जिला  औद्योगिक  दृष्टि  से

 पिछड़ा  हुआ  है  ।  साक्षरता  में  वृद्धि  क ेफलस्वरूप  इस  जिले  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  में  वृद्धि

 हुई  है  ।  स्वतंत्रता  के  पश्चात्  भी  इस  जिले  के  सम्पूर्ण  विकास  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  द्वारा  केरल  में  कुछ  औद्योगिक  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  के  निर्णय  का
 स्वागत  करता  हुं  ।  राज्य  में  औद्योगिकी  करण  की  दिशा  में  इससे  निस्संदेह  सहायता  मिलेगी  ।  यह  केन्द्र
 उन  जिलों  में  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  जहां  औद्योगीकरण  नहीं  हो  पाया  है  और  जहां  औद्योगिक
 विकास  की  काफी  संभावनाएं  इस  आधार  पर  पालधाट  जिले  में  एक  विकास  केन्द्र  की  स्थापना
 की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  पालघाट  जिजे  में  एक  औद्योगिक  विकास  केन्द्र  की  स्थापना  किए  जाने  का  अनुरोध
 करता  हूं  ।

 उड़ीसा  के  आस्का  क्षंत्र  में  जोनी  कारखाने  लगाए  जाने  को  अ,बश्यकता

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  में  चीनी  का  उद्योग  एक  बहुत
 प्रमुख  उद्योग  यह  आवश्यक  है  कि  दक्षिण  क्षेत्र  में  न  चीनी  कारखाने  लगाए  आस्का
 संसदीय  चुनाव  क्षेत्र  के  कुछ  स्थानों  पर  गन्ने  का  अच्छा  उत्पादन  होता  इन  स्थानों  के  नजदीक
 चीनी  मिल  शुरू  करने  से  गन्ने  के  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  होगी  ।  गन्ने  के  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते
 तीन  चीनी  एक  सुमंडल  में  दूसरी  सरोडा  और  बड़ागड़े  क ेबीच  और  तीसरी  पुरुषोत्तमपुर  और

 हिनजिलीकाटू  के  बीच  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ।  ऐसा  स्वीकार  किया  गया  है  कि  दक्षिण  क्षेत्रों  में
 उगने  वाले  गन्ने  विशेषकर  आस्का  संसदीय  चुनाव  क्षेत्र  स्यृूक्रोस  की  मात्रा  ज्यादा  होती  है  ।
 इसलिए  दक्षिण  में  उपजाई  जाने  वाली  गन्ने  से  स्यूक्नोस  की  मात्रा  अधिक  होने  के  कारण  वहां  चीनी
 का  अधिक  उत्पादन  हो  सकता  है  ।

 उपरोक्त  सुझाये  गये  तीन  स्थानों  पर  गन्ना  मिलों  की  स्थापना  से  देश  में  चीनी  के  उत्पादन  में
 वृद्धि  की  जा  सकती  है  और  देश  में  बढ़ती  हुई  मांग  पूरी  की  जा  सकती  है  ।

 गन्ने  के  लिए  लाभप्रद  मूल्पों  की धोषणा  किए  ज|ने  को  आवश्यकता

 थ्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  खुले  बाजार  में  चीनी  के  मूल्यों
 के  आधार  पर  प्रान्तों  में  हट  साल  सरकार  किसानों  को  गन्ना  मूल्य  तय  करती  आ  रही  है  ।

 मलयालम में उठाए गए मामले के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।



 प्रश्यक्ष-कर  विधि  विधेयक  11  1989

 14  सितप्बर  को  केन्द्रीय  खाद्य  एवं  आपूर्ति  राज्य  मंत्री  ने  मिल  मालिकों  के  साथ  जो  खुला  बाजार
 चीती  की  बिक्री  क ेलिए  समझौता  उसके  तहत  अब  775  रुपये  प्रति  क्विटल  सथा  800  रुपये

 प्रति  क्विटल  चीनी  मिल  गोदामों  पर  ही  व्यापारियों  को  दी  जा  रही  है  और  इस  प्रकार  बाजार  में

 खुदरा  चीनी  मूल्य  840  तथा  900  रुपये  सरकारी  धोषणा  के  अनुसार  जबकि  किसानों  को

 दोहरी  चीनी  नीति  के  तहत  इस  बढ़ाए  गए  दामों  पर  हकदारी  की  घोषणा  भी  सरकार  को  साथ-साथ
 करनी  चाहिए  थी  ।  लेवी  चीनी  तथाਂ  खुदरा  चीनी  के  आम  उपभोक्ताओं  में  बाजार  मूल्य  बढ़कर  अब
 475  रुपये  क्विटल  के  करीब  हो  गया  है  जबकि  पिछले  सालों  यह  अन्तर  150  रुपये  से  ज्यादा  नहीं
 था  ।  इस  बार  चीनी  के  मूल्य  में  जो  बढ़ोतरी  हुई  इसके  प्रधान  कारण  सीमावर्ती  राज्यों  से  चीनी

 चीन  अधिक  मूल्यों  पर  चीनी  की  चोरबाजारी  हो  रही  गन्ना  उत्पादक  की
 मांग  इस  बढ़ी  हुई  चीनी  मूल्य  के  आलोक  में  करीब  55  रुपये  प्रति  गन्ना  होता  है  जो  89-90
 वर्ष  सीजम  अलामे  के  पहले  राज्य  सरकार  तय  कर  अविलम्ब  घोषित  अन्यथा  गन्ना  उत्पादक
 अपना  हक  लेने  हेतु  किसी  भी  चीनी  मिल  को  बिना  गन्ना  मूल्य  घोषित  किए  खुलने  नहीं  देंगे  और  ऐसी
 स्थिति  में  भारी  तनाव  उत्पन्न  होगा  ।  सरकारी  गन्ना  मिलों  से  गन्ना  मूल्यों  की  आपूर्ति  में  काफी

 कठिनाई  होती  है  ।  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  शीघ्र  55  रुपये  क्विटल  गन्ना

 मूल्य  घोषित  करें  व  भुगतान  की  त्वरित  व्यवस्था  करार  गन्ना  उत्पादकों  को  शोषण  से  बचाएं  ।

 बुनकरों  को  खाभ  न  हानिਂ  के  आधार  पर  धागा  उपलब्ध
 कराए  जाने  और  नियंत्रित  मूल्य  वाले  कपड़े  को  आवश्यक  बस्तु

 अधिनियम  की  परिधि  के  अंतर्गंत  लए  जाने  की  आवश्यकता

 ]

 डा०  फूलरेज  गहा  :  नियंत्रित  मूल्य  वाले  कपड़े  की  जनता  साड़ी  और  धोती  गरीब
 लोगों  तक  नहीं  पहुंचती  है  ।  नियंत्रित  मूल्य  वाले  कपड़े  को  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतग्ंत
 लाया  जाना  चाहिए  ।

 बिजली  करघा  और  हथकरघा  उद्योग  जो  कि  ज्यादातर  नियंत्रित  मूल्य  वाले  कपड़े  का
 उत्पादन  करते  कुटीर  उद्योग  है  ।  इसमें  दो  करोड़  से  ज्यादा  श्रमिक  शामिल  घागे  की  कीमतों
 में  बुद्धि  क ेफलस्वरूप  ये  उद्योग  अब  बंद  होने  वाले  हैं  ।  बुनकरों  को  धागा  लाभ  हानि  के  आधार
 परਂ  उपलब्ध  कराया  जाना  ~

 मैं  सरकार  से  एक  समिति  गठन  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  जो  धागे  की  कीमतों  पर
 मिगरानी  रखेगी  |

 11.  37  म०  प०

 प्रत्यक्ष-कर  विधि  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  अब  प्रत्यक्ष  कर  विधि  विधेयक  पर  विचार  करेगा  ।
 श्री  एस०  बी०  चव्हाण  ।

 किस  मंत्रों  एस०  बो०
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश से  प्रस्तुत  ।  ाअफफफशएए््ूेूज
 ं
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 आयकर  1961,  धन-कर  1957  तथा  दान-कर
 1958  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  कियः  जाये  ।”

 प्रत्यक्ष-कर  विधि  में  संशोधन  के  संबंध  में  अक्सर  ही  यह  कहा  जाता  है  कि  सरकार  कर  सम्बन्धी

 कानूनों  में  अधिक  बदलाव  कर  रही  है  |  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं  हो  सकते  कि  कर  सम्बन्धी  कानूनों
 में  स्थिरता  होनी  लेकिन  यह  इच्छित  लक्ष्य  वित्तीय  नीतियों  में  अनेक  बाधाएं  होने  के  कारण
 सम्भव  नहीं  है  जिसका  एक  महत्वपूर्ण  संघटक  कर-नीति  कर-नीति  की  कई  कठिन  समस्याएं  हैं  ।
 विभिन्न  कर  सम्बन्धी  नीतियों  का  प्रभाव  और  असर  उतना  उपयुक्त  नहीं  होता  और  कर
 सम्बन्धी  तकनीकें  तय  करते  समय  आथिक  विकास  आंतरिक  तथा  विदेशी
 बचत  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  क्षेत्रों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कर  सम्बन्धी  प्रोत्साहनों  के  सम्भावित
 प्रभाव  के  बारे  में  पूर्ण  रूप  से  निश्चितता  नहीं  हो  सकती  ।  कुछ  उपबन्धों  को  सरल  व  तकंसंगत  बनाने  के

 लिए  परिवर्तन  आवश्यक  हो  जाता  इसलिए  ऐसे  कानूनों  की  निरन्तर  समीक्षा  आवश्यक  हो
 जाती

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  प्रत्यक्ष  कर-कानूनों  को  सहज  और  तकंसंगत  बनाने  के

 लिए  निर्धारण  प्रक्रिया  में  प्रत्यक्ष  कर-विधि  1987  द्वारा  और  प्रत्यक्ष
 विधि  अधिनियम  1989  द्वारा  काफी  परिवर्तन  लाया  गया  इन  अधिनियमों  के  लागू

 होने  के  बाद  निर्धारण  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विसंगतियां  और  कठिनाइयां  सामने  आई  हैं  ।

 प्रत्यक्ष  कर-विधि  1989  पारित  होने  और  वित्त  1989  को

 प्रस्तुत  किए  जाने  के  बाद  कर-दाताओं  और  अनिवासी  भारतीयों  को  कुछ  कर  सम्बन्धी  रियायतें  प्रदान

 करने  के  सुझाव  सरकार को  प्राप्त  हुए  इस  विधेयक  को  भ्रस्तुत  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  नई  निर्धारण

 प्रक्रिय  की  कठिनाइयों  को  दूर  करके  करदाताओं  को  सहायता  प्रदान  करना  और  साथ  ही
 दाताओं  को  कुछ  करो  में  रियायत  प्रदान  करना  शामिल  है  जिससे  कि  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान

 दाता  इसका  लाभ  उठा  सके  |  प्रस्तावित  संशोधनों  का  उद्देश्य  मुकदमेबाजी  को  कम  करना  और  कुछ
 अनैच्छिक  कर  लाभों  को  वापस  लेना  है  ।

 देश  की  एक  मुख्य  आवश्यकता  आज  देश  में  विदेशी  मुद्रा  को  लाने  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  है  ।

 इसकी  प्राप्ति  के  आयकर  अधिनियम  की  धारा  48  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि

 अनिवासी  भारतीयों  के  मामलों  में  पूंजीगत  लाभ  की  गणना  करने  का  प्रावधान  किया  जा  सके  जिसके

 तहत  फिलहाल  भारतीय  मुद्रा  में  मूल्य  आंकने  के  बजाए  लागत  मूल्य  और  बिक्री  मूल्य  की  गणना  उस

 विदेशी  मुद्रा  में  की  जाएगी  जिसमें  उस  पर  निवेश  किया  गया  था  ।

 यह  एक  समायोजन  व्यवस्था  जो  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  के उतार-चढ़ाव  के  संदर्भ  में  की  जाती

 है  ।  इससे  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  शेयरों  में  निविश  और  आकर्षक  बन  जाएगा  |

 इसी  उद्देश्य  स ेआयकर  अधिनियम  की  धारा  6  में  संशोधन  का  प्रस्ताव  वर्तमान  में  एक

 व्यक्ति  जो  भारतीय  निवासी  उसकी  समूचे  विश्व  में  होने  वाली  आय  कर  योग्य  किसी  भी

 भारतीय  नागरिक  के  लिए  जो  भारत  से  बाहर  रह  रहा  हो  और  जो  भारत  में  आता  उसके  भारत

 में  निवासी  होने  की  शर्त  यह  है  कि  वह  भारत  में  कुल  मिलाकर  365  दिन  या  उससे  ज्यादा  समय

 के  लिए  चार  वर्षों  मे ंरहा  हो  और  उस  वर्ष  में  90  दिन  तक  भारत  में  रहा  हो  ।

 अतिवासी  भारतीयों  का  यह  निवेदन  है  कि  विशेषकर  उन  लोगों  के  लिए  जिन्हें  भारत  में

 7
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 अपनी  निवेशों  की  देखभाल  करनी  होती  90  दिन  का  यह्  समय  बहुत  थोड़ा  अतः  यह  प्रस्ताव
 किया  जाता  है  कि  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  यह  समय  90  दिन  से  बढ़ाकर  150  दिन  कर  दिया

 जाये  ।

 वित्त  अधिनियम  1987  के  द्वारा  आयकर  अधिनियम  की  घारा  195  में  संशोधन  किया  गया
 था  जिससे  कि  अनिवासी  भारतीयों  की  कुछेक  भुगतानों  के  लिए  स्रोत  पर  कर  में  कटौती  का  प्रावधान

 है  जो  उन्हें  या  तो  उनके  खातों  में  करते  समय  अथवा  उसके  भुगतान  के  समय  नकद  या  चैक  द्वारा
 जो  भी  पहले  ही  की  जा  सकती  तदनुसार  बैंकों  को  उनके  साथ  किए  गए  करार  दायित्वों  के  विपरीत
 अपनी  ब्याज  निर्धारण  और  विभिन्न  जमा  योजनाओं  के  समापन  की  जो  अनिवासी  भारतीयों
 के  खातों  से  संबंधित  को  भी  पुनः  निर्धारित  करना  होगा  |  यह  कहा  गया  है  कि  इससे  विदेशी

 विनिमय  की  आवाज  पर  विपरीत  असर  पड़ा  अतः  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  आयकर

 नियम  की  धारा  195  में  संशोधन  किया  जाए  जिससे  कि  यह  प्रावधान  किया  जा  सके  कि

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के बेंक  और  सावंजनिक  वित्तीय  संस्थान  अनिवासी  भारतीयों  से  ब्याज  के  भुगतान  के
 समय  ही  स्त्रोत  पर  कर  कटौती

 नौवहन  उद्योग  का  विकास  हमारे  राष्ट्र  क ेलिए  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  एक  पूजीगत  उद्योग

 है  और  इसमें  विदेशी  नोवहन  कंपनियों  से  कड़ी  प्रतियोगिता  का  सामना  करना  पड़  रहा  इसे
 अपने  विस्तार  और  विकास  के  लिए  सरकारी  सहायता  की  आवश्यकता  है  ।  इसकी  प्राप्ति  के  लिए
 निम्नलिखित  छूटें  प्रस्तावित  की  गई  हैं  ।

 एक  नई  धारा  ग  प्रस्तावित  की  गई  है  जिसके  अनुसार  नौवहन  कंपनी  को  व्यापार
 से  होने  वाली  आय  की  गणना  करने  में  संचित  खाते  में  हस्तान्तरित  करने  कर  में  छूट  मिलेगी  जो
 कि  सम्बन्धित  वर्ष

 के
 लाभ  और  जिस  सीमा  तक  धारा  में  प्रावधान  तक  सीमित  होगी  ।  इस  तरह

 संचित  धनराशि  का  इस्तेमाल  आठ  वर्षों  के  भीतर  एक  नये  जहाज  के  खरीदने  में  इस्तेमाल  करना
 होगा  ।

 धारा  800  गग  के  भी  संशोधन  का  प्रस्ताव  है  जिससे  कि  नौवहन  कंपनी  द्वारा  जारी
 शेयरों  को  भी  इस  धारा  के  अंतर्गत  लाया  जा  सके  ।  यह  भी  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  नौबहन
 कंपनियों  के  मामले  पहले  से  चल  रही  कंपनी  द्वारा  बाद  में  जारी  शेयर  पूंजी  पर  भी  धारा
 के  अंतगंत  छूट  मिलेगी  ।

 वित्त  1989  पर  चर्चा  के  सरकार  की  ओर  से  एक  बकतव्य  जारी  किया  गया
 था  कि  सरकार  द्वारा  निवेश  कम्पनियों  क ेअनअधिसूचित  एक्वटी  शेयरों  के  मूल्यांकन  के  सम्बन्ध  में
 इस  समय  जो  तरीका  अपनाया  जा  रहा  है  उससे  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  रही  हैं  तथा  उन  कठिनाइयों
 की  जांच  की  जाएगी  और  इन्हें  दुर  करने

 के  लिए  उचित  कदम  उठाए  इसी  परिप्रेक्ष्य  धन
 कर  अधिनियम  की  तीसरी  अनुसूची  में  जिसमें  इस  प्रकार  के  मामलों  का  उल्लेख  संशोधन  करने  का
 प्रस्ताव  है  जिससे  कि  निवेश  कम्पनियों  के  अनअधिसूचित  शेयरों  के  मूल्यांकन  के  तरीके  को  गैर  निवेशी
 कम्पनियों  द्वारा  अपने  अनअधिसूचित  शेयरों  के  मूल्य  निर्धारण  के  तरीके  के  समान  किया  जा  सके  ।

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  में  भी  संशोधन  का  प्रस्ताव  है  जिससे  कि  नीचे  दी  गई
 स्थितियों  में  छूट  दी  जा  सकें  :---

 ,  भारत  जीवन  बीमा  निगम  के  फंडਂ  की  यूनिट  लिंग  बीमा  जिसे  केन्द्र
 सरकार  ने  इस  बारे  में  अधिसूचित  किया  और
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  अधिसूचित  उन  बचत  पत्रों  छिन््हें  शासकीय
 बचत  पत्र  अधिनियम  1959  के  अंतर्गत  जारी  किया  गया  हो

 बतंमान  कानूनों  के  अंतगंत  अनिवासी  खिलाड़ियों  आदि  के  सम्बन्ध  में  भी  उसी  दर  से  कर

 लगाया  जाता  जो  कि  अन्य  लोगों  पर  लागू  होती  कुछ  देशों  में  आने  वाले  अनिवासी  खिलाड़ियों

 या  खेल  संस्थाओं  पर  कर  या  तो  कम  दर  से  लगाया  जाता  हैया  फिर  बिल्कुल  नहीं  लगाया

 जाता  ।

 इसे  युक्तिसंगत  बनाने  और  समान  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है

 कि  अनिवासी  खिलाड़ियों  या  खेल  संस्थाओं  पर  उनकी  खेल  जिसमें  अखबारों  और

 पत्रिकाओं  में  विशापन  आदि  के  प्रकाशन  से  होने  वाली  आय  गारन्टी  धनराशि  सहित  सकल  आय

 पर  10  प्रतिशत  की  दर  से  कर  लगाया

 इस  समय  धन  कर  के  उद्देश्य  से  कम्पनियों  के  शेयरों  का  बाजार  मूल्यकिन  के  दिन  स्टाक

 एक्सचेंज  में  उद्धूत  उनके  बाजार  मल्यसे  तय  किया  जाता  इस  सम्बन्ध  में  लोगों  से  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  हैं  कि  सट्टेबाजी  के  कारण  कुछ  अवधि  के  लिए  कुछ  कंपनियों  के  शेयरों  का  मूल्य  वास्तविक

 मूल्य  से  अत्याधिक  होता  है  ।  इस  ओर  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  ऐसी  कम्पनियों  के  शेयरों  के  बाजार

 मूल्य  का  निर्धारण  करते  किसी  एक  दिन  के  आधार  पर  शेयरों  के  बाजार  मूल्य  का

 निर्धारण  कई  कंपनियों  के  शेयर  धारकों  को  कठिनाई  में  डाल  देता  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के

 लिए  इस  विधेयक  में  यह  प्रस्ताव  किया  जाता  है  कि  ऐसे  शेयरों  के  धारकों  को  बाजार  मूल्य  निर्धारण
 के  किसो  और  तरीके  के  इस्तेमाल  की  अनुमति  दी  ऐसे  शेयरों  को  अब  या  तो  बाजार  मूल्य  के
 आधार  पर  या  फिर  पिछले  पांच  सालों  के  बाजार  मूल्य  के  औसत  जिसका  आशय  है  ठस  बर्षे
 जिसमें  निर्धारण  हो  और  उसके  पूर्व  के  चार  वर्षों  से  क ेआधार  पर  किया

 यह  भी  ध्यान  में  आया  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  की  जीवन  धारा  योजना  जो  कि
 एम्यूइटिਂ  योजना  जिसमें  भुगतान  पर  आयकर  अधिनियम  की  धारा  ए०  के  अंतर्गत  छ्ट
 प्राप्त  इसे  धारा  के  अंतगंत  भी  छूट  प्राप्ति  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  जो  कि  बाद
 की  धारा  में  दी  गई  भाषा  के  कारण  यह  प्रावधान  करते  समय  कि  जीवन  धारा  योजना  में  किये
 गए  अंशदान  को  धारा  89  गग

 क
 के  अंतर्गत  छूट  दी  उन्हें  धारा  80  ग  केअंतर्गत  भी

 किसी  तरह  की  छूट  देने  का  कोई  विचार  नहीं  अतः  यह  प्रस्तावित  किया  गया  कि  आयकर
 अधिनियम  की  घारा  में  संशोधन  किया  जाए  जिससे  आयकर  अधिनियम  की
 के  अंतगंत  छूट  प्राप्त  जीवन  बीमा  निगम  की  एन्यूइटि  योजनाओं  के  अंशदान  को  ञा
 की  धारा  के  अंतर्गत  छूट  प्राप्ति  का  अधिकार  न  हो  ।

 धारा  80  गगक
 यकर  अधिनियम

 घारा  115  घ  में  यह  प्रावधान  है  कि  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  निवेशित  आय  का दीकालिक  पूंजीगत  लाभ  का  निर्धारण  करते  समय  आयकर  अधिनियम  के  अध्याय  छक  में  जो
 छूट  प्राप्त  नहीं  होगी  ।  अध्याय  छःक  के  अंतगगंत  प्राप्त  उन  आयों  पर  हैं  जिन्हें  80

 कोई
 और  में  दिया  हुआ  है  ।  हालांकि  धारा  को  वित्त  विधेयक  48(2)  द्वारा  ।

 800

 से  हटा  दिया  गया  धारा  के  अंतर्गत  प्राप्त  छूट  की  धारा  48(2)  में  शामिल  कि
 गया

 जो  कि  अध्याय  छःक  के  अंतर्गत  नहीं  आती  जिसके  फलस्वरूप  धारा  48  (2)  के  अंतर्गत
 गया  है

 प्राप्त
 की  जा

 सकती  अतः  यह  भ्रस्तावित  किया  जाता  है  कि  धारा  48(  2)  के  अंतर्गत  दीब  बा
 दा
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 पूंजीगत  लाभों  पर  अनिवासी  भारतीयों  को  छूट  प्राप्त  नहीं  होगी  इसके  लिए  आयकर  अधिनियम  की
 घारा  में  संशोधन  किया  नयी  मूल्यांकन  प्रक्रिया  से  सम्बन्धित  उपबंधों  के  क्रियान्वयन
 में  परिचालन  कठिनाइयों  और  कुछ  असंगतियों  को  दूर  करने  के  लिए  तीन  प्रयत्न  कर  अधिनियमों  में

 स्पष्ट  प्रकृति  क ेकतिपय  संशोधनों  का  भी  प्रस्ताव  किया  गया  प्रस्तावित  मुख्य  परिवर्तन  इस
 प्रकार  हैं  :--

 उन  मामलों  में  जहां  फर्म  के  खातों  की  लेखा  परीक्षा  की  जानी  होती  है  भागीदारों

 के  लिए  आय  सम्बन्धी  विवरणी  दाखिल  करने  की  तारीख  वही  होगी  जो  फर्म  की  है
 अर्थात  निर्धारण  वर्ष  की  3  अक्तूबर  ।

 फर्म  के  भागीदारों  के  मामले  या  व्यक्तियों  की  एसोसिएशन  के  सदस्यों  या  व्यक्तिगत

 निकायों  में  जहां  इस  कारण  बाद  में  किये  गये  समायोजनों  अथवा  पारित  आदेशों  के
 परिणामस्वरूप  करदाताओं  द्वारा  उठाए  गए  लाभ  या  हानि  में  फरिबतंन  हुआ
 आय  व  हानि  को  बांटने  से  सम्बन्धित  निर्धारण  में  संशोधन  के  लिए  प्रस्तावित  प्रावधानों  के
 अधीन  शक्तितयां  प्राप्त  की  गई  हैं  ।

 जहां  धारा  143  के  अन्तगंत  किए  गए  समायोजनों  के  परिणामस्वरूप
 दाता  द्वारा  दिखाई  गई  हानि  में  अन्तर  है  तो  करदाता  को  भी  अब  सूचना  दी
 जाएगी  ।

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  10  के  खंड  14  के  उपखंड  के  अधीन  कतिपय  भत्तों  में  छट
 तथा  धारा  10  के  खंड  (5)  में  अवकाश  यात्रा  रियायत  में  छूट  से  संबंधित  प्रावधानों  के  संबंध  में  इसी
 प्रकार के  संशोधनों  को  भी  प्रस्तावित  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  आयकर  अधिनियम  की
 घारा  व  80(5)  के  प्रावधानों  के  तहत  राष्ट्रीय  बचत  पत्र  छठी  और  सातवीं  श्वू  खलाओं  पर
 कर  रियायतों  को  नियमित  करने  और  भप्रतिभूति  शब्द  की  व्याख्या  की  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  इस  शब्द  को  परिभाषित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 कुछ  सरकारी  संशोधनों  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  यह  संशोधन  अनुवर्ती  हैं  और  इनका  किया  जाना
 इसलिए  आवश्यक  हो  गया  था  जिससे  कि  उचित  और  सही  हवाले  दिए  जा  सकें  तथा  खिलाड़ियों  आदि
 के  निर्धारण  से  संबंधित  स्थिति  को  स्पष्ट  किया  जा  सके  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  इस  विधेयक  को  सदन  की  सबंसम्मति  प्राप्त

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 आय-कर  1961,  धन-कर  1957  तथा  दान-कर
 1958  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री०  एम०  टोम्बी  सिह  :  मैं  आयकर  अधिनियम  1961,  घन  कर
 अधिनियम  1957  और  दानकर  अधिनियम  1958  में  किए  गए  संशोधनों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इस
 अधिनियम  में  संशोधन  इस  व  के  शुरू  में  ही  किया  गया  है  और  इसमें  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि

 कर-कानूनों  में  संशोधन  एक  सतत  प्रक्रिया  बन  गई  है  कि  कर-कानून  मात्र  करों  की  व  लीके  लि  ए

 कहीं
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 समहोवय  पीठासोन

 यह  बहुत  उपयुक्त  वक्तव्य  है  क्योंकि  कर  कानूनों  का  उद्देश्य  कतिपय  सामाजिक  आथिक

 उद्देश्यों  को  प्राप्त  करना  अब  कई  वर्षों  से  हमें  कई  त्रुटियां  दिखाई  दे  रही  हम  स्वयं  को
 विश्वस्त  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  कि सभी  कर  कानून  और  इन  कर  कानूनों  को  क्रियान्वित  करने  वाला  तंत्र

 दोष  रहित  नहीं  है  ।  अतः  अब  इस  सदन  में  किए  गए  संशोधनों  की  हम  प्रशंसा  करते  हैं  ।

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  और  अधिक  निवेश  करने  की  प्रक्रिया  क ेसरलीक रण  तथा
 उनके  भारत  में  रुकने  के  समय  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  जा  रहे  संशोधनों  का  स्वागत  है  ।  वित्त  मन्त्री  जी
 ने  उद्देश्य  के कथन  का  उल्लेख  करते  हुए  कहा  है  कि  नौवहन  उद्योग  को  महत्व  दिया  गया  है  क्योंकि

 नौवहन  उद्योग  को  विदेशों  से  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  इसी  तरह  इसे  सरकार  की

 सहायता  और  निजी  कंपनियों  के  निवेश  की  आवश्यकता  है  जिन्हें  करों  में  छूट  देकर  आकर्षित  किया  जा
 सकता  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहूंगा  कि  जब  हम  नौवहन
 उद्योग  को  महत्व  देते  हैं  तो  हमें  देश  के उन  भागों  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  जहां  विकास  बहुत  कम

 हुआ  है  विशेषतया  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  जहां  हमें  बड़े  उद्योगपतियों  और  व्यक्तियों  को आकर्षित  करने  की
 आवश्यकता  है  जो  करों  में  छूट  के  बदले  में  अधिक  निवेश  कर  सकते  कई  वर्षों  से  बहुत-सी
 योजनाओं  और  चेनलों  के  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दिए  गए  संरक्षण  और  राज्य  सरकार  द्वारा
 किए  गए  प्रयासों  के  बावजूद  हमने  कोई  महत्वपूर्ण  प्रगति  नहीं  की  है|  हमने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  किसी
 प्रकार  का  कोई  बड़ा  उद्योग  या  औद्योगिक  परियोजना  नहीं  देखी  है  इसलिए  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  छोटे  राज्यों
 जैसे  अरुणाचल  त्रिपुरा  और  जिनकी  आ्िक  स्थिति  अच्छी

 नहीं  है  इन  राज्यों  को  छूट  दी  जानी  जम्मू  और  कश्मीर  और  हिमाचल  प्रदेश  जैसे
 राज्यों  को  रियायती  सुविधाएं  देने  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  वहां  पर  संचार  सुविधाएं
 बहुत  कम  हैं  तथा  पिछड़ापन  अधिक  इस  उद्देश्य  से  उन  क्षेत्रों  मे ंऔर  अधिक  धन  लगाने  के  लिए
 अनिबासी  भारतीयों  या  अन्य  श्रेणी  के  लोगों  को  करों  में  अधिक  छूट  देने  पर  विचार  करना
 चाहिए  ।

 क्या  मन््त्री  जी आ्थिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  की  श्रेणी  को  भी  इसमें  शामिल  करेंगे  जैसा
 कि  नौवहन  उद्योग  को  प्रत्यक्ष  करों  में  छूट  दी  गई  है  ?  मुझे  याद  है  कि  मैंने  सदन  में  बहुत  बार  इस
 प्रस्ताव  का  उल्लेख  किया  था  कि  हमें  बड़ी  कंपनियों  की  सहायता  व  संरक्षण  की  आवश्यकता  ऐसा
 केवल  करों  में  छूट  देकर  ही  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कितनी  छूटें  दी  गई  मुझे  आशा  है
 विस  मन्त्री  जी  स्वयं  आश्वासन  देंगे  कि  इन  क्षेत्रों  में  मझोले  और  बड़े  उद्योगों  के विकास  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएंगे  ।  अब  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  संबंध  में  वास्तव  में  क्या
 कार्रवाई  की  गई  है|  चूंकि  सरकार  ने  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  है  कि  कराधान  कानून  केवल  करों
 की  वसूली  के  लिए  नहीं  है  बल्कि  उनका  उद्देश्य  सामाजिक  आ्थिक  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  करना  भी  है  ।

 हम  प्रत्येक  ग्रामीण  के  विकास  के  लिए  कार्य  कर  रहे  हैं  जिससे  कि  वे  देश  के  किसी  भाग  में  किसी  भी
 स्तर  के  व्यक्ति  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर  सके  ।  तब  तक  हम  आशिक  क्षेत्र  में  किसी  भी  स्तर  पर  किसी
 भी  तरह  की  उपलब्धि  के  बारे  में  नहीं  सोच  सकते  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति
 के  लिए  हमें  कर  कर  संबंधी  कानूनों  पर  विचार  करते  समय  इस  बात  पर  भी  विचार  करना
 चाहिए  कि  हमारे  प्रत्यक्ष  कर  और  हमारी  कर-नीतियों  पददलित  लोगों  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए
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 आवश्यक  भूमिका  निभाने  में  किस  हृद  तक  सफल  रही  जिससे  वे  लोग  उन  लोगों  के  समकक्ष  आ

 सके  जो  प्रत्येक  गांव  प्रत्येक  क्षेत्र  में  निम्नतम  स्तर  के  लोगों  की  कीमत  पर  तेजी  से  अपने  धन  में

 वृद्धि  करते  इन  उद्देश्यों  के  साथ  कर  संबंधी  कानूनों  का  क्रियान्वयन  किया  जाता  है  उन्हें  पर्याप्त

 महत्व  दिया  जाता  शायद  जिस  रफ्तार  से  संशोधन  आ  रहे  मुझे  विश्वास  है  कि और  संशोधन
 आने  की  संभावना  है  और  हम  आपत्ति  नहीं  करेंगे  और  हम  समय-समय  पर  इस  संबंध  में  संशोधन  लाने
 के  लिए  सरकार  की  आलोचना  भी  नहीं  निःसंदेह  यह  स्वीकृत  तथ्य  है  कि  कामून  में  संशोधन

 करने  से  पहले  पर्याप्त  विचार  किया  जाना  पर्याप्त  जांच  की  जानी  चाहिए  जिससे  कि  कुछ
 महीनों  के  भीतर  उन्हीं  संशोधनों  को  फिर  से  संशोधित  न  करना  पड़े  ।  दूसरे  शब्दों  में  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  संशोधन  जल्दी  में  नहीं  लाए  जाने  चाहिए  जिससे  शीघ्र  ही  पुयः  संशोधन  करने  पढ़ें  ।

 वर्तमान  संदर्भ  में  संशोधन  बहुत  सक्रिय  और  रचनात्मक  हैं  और  ये  प्रत्यक्ष  कराधान  के  माध्यम

 से  विभिन्न  क्षेत्रों  में  लोगों  के विभिन्न  आर्थिक  स्तरों  में  संतुलन  करने  और  देश  के  विकास  में  सहायक

 होंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समथेन  करता  हूं  और  एक  बार  फिर  से  सुझाव
 देता  हूं  कि  विशेषतया  पूर्वोक्ल  क्षेत्र  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  क ेउचित  विकास  के  लिए  अधिक  निवेश
 करने  के  लिए  बड़े  कंपनियों  को आकर्षित  करने  और  उचित  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  ।

 डा०  गौरी  शंकर  राजहुंत  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 हूं  ।  इसके  बारे  में  दो-तीन  बातें  मुझे  कहनी  हैं  ।  यह  सही  है  कि[बलेंस  आफ  पेमेंट  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 आपने  नॉन  रेजीडेंट  इंडियन्स  को  जो  सुविधा  दी  है  वह  बहुत  पहले  दी  जानी  चाहिए  आपने  कहा
 है  कि  उनके  शेयर  के  कंप्यूटेशन  में  फॉरेन  एक्सचेंज  में  उसका  वैल्यू  माना  जाना  चाहिए  न  कि  इंडियन
 रुपए  यह  बात  सही  है  ।  जो  लोग  विदेश  में  रहे  हैं  वे  जानते  हैं  कि  5  डॉलर  की  वहां  कोई  कीमत

 नहीं  लेकिन  इस  मुल्क  में  75  रुपए  का  बहुत  मूल्य  इसलिए  फॉरेन  एक्सचेंज  में  ही  यदि  उसने

 इन्वेस्टमेंट  किया  तो  रिटने  या  टैक्स  भी  उसका  फॉरेन  एक्सचेंज  में  ही होना  चाहिए  और  जब  बह्
 यहां  से  पैसा  ले  तो  उसकी  गिनती  भी  फॉरेन  एक्सचेंज  में  ही  खासकर  कंपीटल  गेन्स  टैक्स
 यदि  उस  पर  लगता  तो  उसकी  कैल्कुलेशन  फॉरेन  एक्सचेंज  में  टी  होनी  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  नॉन  रेजीडेंट  इंडियन  के  स्टेट्स  के  बारे  में  ७।के  जो  150  दिन  किया  उस  बारे
 में  मेरा  व्याल  है  कि  150  दिन  बहुत  कम  हैं  ।  जो  आदमी  आपना  हाड  अन॑  पैसा  यहां
 वह  तो  चाहेगा  कि  कम  से  कम  9  महीने  हम  उसको  सुपरवाइज  करें  |  इसलिए  हमारी  गुजारिश  होगी
 कि  9  270  दिन  रहने  की  परमीशन  होनी  चाहिए  नॉन  रेजीडेंट  इंडियन  की  कैटेगरी  में  रहने  के
 लिए  ।

 12.  00  मध्याद्

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  पहले  भी  जब  डायरैक्ट  टैक्स  बिल  की  चर्चा  हुई  इस  साल  भी
 और  पिछले  साल  तो  बहुत  जल्दी-जल्दी  में  पास  हो  गया  था  |  हमने  कहा  था  कि  इस  पर  विस्तार
 से  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  हमने  कहा  था  डायरेक्ट  टैक्सेस  और  इनडायरैक्ट  टैक्सेस  का  रैशनलाइजेशन
 होगा  चाहिए  ।।  मन्त्री  जी  मुझे  माफ  एक  पैरलल  इकनोमी  देश  में  चल  रही  है  जिसे  ब्लैक  मनी
 कहते  हैं  और  हम  चाहकर  भी  उसे  रोक  नहीं  पा  रहे  आज  देश  में  जो  महंगाई  बढ़  रही  है  वह  इसी
 ब्लैक  मनी  के  कारण  बढ़  रही  है  ओर  जिसे  अनऐकाउन्टेड  इनकम  कहते  हैं  ।  कोई  ब  कोई  रास्ता  दशा
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 सोचिए  जिससे  यह  अनऐकाउस्टेड  इनकम  खत्म  हो  क्योंकि  रेड्स  या  दूसरे  तरीकों  से  आपने  देख  लिया  है
 कि  ज्यादा  पैसा  आप  निकाल  नहीं  पाते  हैं  ।  मेरा  सुझाव  यह  कि  ज॑से  द्वितीय  विश्वयुद्ध  के  बाद  यूरोप  के

 कुछ  देशों  ने  किया  था  ।  वहां  भी  सैकिड  वल्डे  वार  में  ब्लैक  मनी  बहुत  बढ़  गई  वहां  लोगों  को

 छूट  दे  दी  थी  कि  जो  भी  आदमी  हाउसिंग  ऐक्टीविटी  में  पैसा  लगाना  चाहे  जितना  भी  मकान
 उससे  यह  नहीं  पूछा  जाएगा  कि  यह  पैसा  वह  कहां  से  लाया  सैकिड  वल्ड  वार  में  यूरोप

 तबाह  हो  गया  वहां  सारे  मकान  ध्वस्त  हो  गए  थे  तो  वहां  की  सरकार  ने  लोगों  को  यह  छूट  दे  दी
 कि  मकान  आपसे  यह  नहीं  पूछा  जाएगा  कि  आप  घन  कहां  से  लाए  तो  लोगों
 ने  मकान  जो  लोग  मकान  बनाते  हैं  वे  जानते  हैं  कि  उस  पर  रिटर्न  बहुत  अच्छा  नहीं
 मिलता  है  और  यह  भी  एक  कारण  है  कि  इस  देश  में  हाउसिंग  एक्टीविटी  नहीं  वढ़  रही  है  ।

 हम  लाख  प्रयास  कर  रहे  हैं  लेकिन  जिनके  पास  धन  है  वे  हाउसिंग  ऐक्टीविटी  में  नहीं  लगा  रहे
 हाउसिंग  हमारी  एक  बहुत  बड़ी  प्राबल्म  है|  मैं  कहूंगा  कि  सरकार  ठंडे  दिमाग  से  इस  पर  सोचे  ।

 एक  बार  लोगों  को  यह  इनसेनटिव  दे  दे  कि  वे  लाजं  स्केल  पर  मकान  चाहे  वीकर  संकक््शन  के

 लिए  मिडल  इन्कम  ग्रुप  के  लिए  अपने  इम्पलाइज  के  लिए  सरकार  यह  कभी  नहीं

 पूछेगी  कि  यह  रुपया  कहां  से  आया  है  ।  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  जो  ब्लैक  मनी  मार्कट  में  सरकुलेट
 हो  रही  है  उसका  प्रापर  यूज  हो  जाएगा  और  हाउसिंग  एक्टीविटी  में  तेजी  से  जनरेट  करेगा  ।  सीमेंट

 की  खपत  अभी  कम  सीमेंट  की  खपत  बढ़  इंट  की  खपत  बढ़  लोगों  को  रोजगार

 मिल  जाएगा  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  पैसा  लोगों  के  पास  पड़ा  हुआ  है  और  उस  पैसे  से  वे  स्पैकुलेशन
 कर  रहे  होडिग  कर  रहे  ब्लैक  मार्कटिग  कर  रहे  देश  में  तबाही  मची  हुई  है  ।

 आज  चीनी  का  दाम  क्यों  बढ़ा  ?  इस  सदन  में  तो  बार-बार  कहा  गया  था  कि  हमारे  पास

 बल  आयल  का  स्टाक  बहुत  है  फिर  दाम  अचानक  क्यों  बढ़  गए  ?  अचानक  दाम  इसलिए  बढ़  गए  कि

 लोगों  के  पास  दो  नम्बर  को  पैसा  बहुत  है  और  लोगों  ने  उससे  स्पैकुलेशन  होडिग  कर  दिया  ।

 नतीजा  यह  है  कि  हम  दो-चार  जगह  ही  छापा  मार  सकते  बड़े  स्केल  पर  छापा  नहीं  मार  सकते  ।  कुछ
 ऐसा  हो  कि  जिनके  पास  अनऐकाउंटेड  मनी  है  वह  किसी  प्रोडक्टिव  यूज  में  लगाएं  या  जिनके  पास

 अनऐकाउंटेड  मनी  है  वे  उस  पैसे  को  बैडवर्ड  रिजन  में  सरकार  सारी  सहुलियय  देगी  और  उनसे

 पूछा  नहीं  जाएगा  कि  वह  पैसा  वह  कहां  से  लाये  हैं  ।  आज  जो  गांव  में  बेकार  युवक  जिनकी  नौकरी

 नहीं  मिल  रही  जो  समाज  के  लिए  भी  एक  बहुत  बड़ा  प्राबलम  उनको  भी  रोजगार  मिल  जाएगा
 जौर  जो  छिपा  हुआ  धन  उसका  भी  यूज  हो  मैं  सरकार  से  कहूंगा  कि  इस  सारी  समस्या

 पर  एक  बार  फिर  अच्छी  तरह  सोचे  ।

 फारेन  एक्सचेंज  के  लिए  लिए  आपने  नान-रैजीडेन्ट  इंडियन्स  को  बहुत  महत्व  दिया  है  और  आप

 कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  आपके  पास  ज्यादा  फारेन  एक्सचेंज  लेकिन  देश  में  जो  महंगाई  बढ़  रही
 उस  पर  भी  आपको  ध्यान  देना  जब  तक  आव  महंगाई  को  नहीं  रोक  आपका  सारा

 डेववलपमेंट  वर्क  ठप्प  हो  जाएगा  ।  यह  उसके  पूर्व  लोगों  को  नहीं  पता  चलेगा  ।

 मैं  एक  बात  इस  सिलसिले  में  और  कहना  चाहता  हूं  |  डायरेक्ट  खाकर  इनकम  टैक्स  के

 बारे  में  जो  रिटने  भरने  होते  उन्हें  आपने  पहले  से  काफी  सिम्पलीफाई  कर  दिया  है  लेकिन  आज  भी

 जो  रिटने  लोगों  को  फाइल  करना  पड़ता  वह  बड़ा  कंपलीकेटेड  है  ।  उसके  लिए  एक  ले-मैन  को  या  तो

 चार्ट  एकाउन्टेन्ट  या  इसनकम-टेक्स  लायर  की  मदद  लेनी  पड़ती  वह  उसको  इतना  डराता  धमकाता

 है  कि  अमर  आपने  कोई  इनकम  गलती  से  नहीं  बताई  तो  आपको  जेल  हो  जैसा  कि  सरकार

 जखबारों  में  इश्तहार  देती  टेलीविजन  पर  भी  इनकम  टैक्स  के  बारे  में  आया  सरकार  को  लोगों
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 को  बताना  चाहिए  कि  इसमें  कोई  डरने  की  बात  नहीं  अगर  कहीं  गलती  से  कोई  एन्ट्री  छूट
 गई  है  या  आप  किसी  इनकम  को  लास्ट  ईअर  डिस्क्लोज  नहीं  कर  सके  तो  उसको  अब  कर  दीजिए
 और  उस  पर  टैक्स  दे  दीजिए  तो  उस  पर  कोई  पैनल्टी  नहीं  लगेगी  ।  मेरा  छ्याल  है  कि  इससे  बहुत  से

 लोग  टैक्स  देना  शुरू  कर  देंगे  ।  रेशनलाइजेशन  सिम्पलीफिकेशन  में  ऐसा  होना  चाहिए  कि  जो  टेक्स

 देने  वाला  उसको  पता  लगे  कि  टैक्स  देना  जरूरी  आज  एक  आम  आदमी  को  इनकम  टैबस

 आफिसर  या  इन्सपैक्टर  का  कोई  नाम  लेता  है  तो  वह  मुसीबत  में  पड़  जाता  यदि  किसी  मिडिल

 क्लास  फैमिली  के  या  किसी  फिक्स्ड  इनकम  वाले  के  घर  कोई  आई०  टी०  ओ०  पहुंच  जाता  है  तो  वह
 ऐसी  परेशानी  में  पड़  जाता  है  कि  पता  नहीं  क्या  हो  चाहे  उसने  अपनी  हर  इनकम  पर  टेक्स

 दिया  हुआ  फिर  भी  आई०  टी०  ओ०  बतलाता  है  कि  आपने  जो  फ्लैट  लिया  था  उसका  सोसे

 डिक्लेयर  कीजिए  ।  उसको  भेजे  गए  नोटिस  में  लिखा  रहता  है  कि  फलां  तारीख  को  मेरे  दफ्तर  में

 आइए  और  तब  तक  बंठे  रहिए  जब  तक  काल  न  दें  ।  अगर  कोई  उठेगा  तो  कहेंगे  कि  आपने  मेरे  काल

 का  पालन  नहीं  किया  था  आपको  10  हजार  रुपए  जुर्माना  देना  पड़ेगा  ।  आप  सररा  काम  छोड़कर
 उसके  दफ्तर  पहुंचते  वहां  पता  चलता  है  कि आई०  टी०  ओ०  हड़ताल  कर  रहे  हैं  ।  आदमी  को

 पिलर  टू  पोस्ट  भागना  पड़ता  है  कि  10  हजार  की  पैनल्टी  न  लग  जाए  लेकिन  वह  किसको

 कोई  जवाब  देने  वाला  नहीं  होता  है  ।  कुछ  तो  ऐसा  कीजिए  कि  जो  आनेस्ट  टैक्ट-पेयर  उसको  राहुत

 वह  हैरास  न  हो  ।  अभी  भी  डायरेक्ट  टैक्सेज  में  रैेशनलाइजेशन  और  सिम्पलीफिकेशन  का  बहुत
 स्कोप  कुछ  ऐसा  कीजिए  जिससे  फिक्स्ड  इनकम  ग्रुप  को  राहत  हो  और  जो  लोग  गलत  ढंग  से  पैसा

 कमाते  उन्हें  कठोर  से  कठोर  दंड  दिया

 श्री  शांताराम  भायक  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रत्यक्ष-कर  विधि

 विधेयक  1989  का  समर्थन  करता  वास्तव  में  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  कानूनों  का सरलीकरण  जो  इस

 कानून  द्वारा  किया  जाना  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  सूत्र  के  अनुरूप  है  बल्कि  उसका  समर्थन

 करता  जिसे  सरकार  द्वारा  राष्ट्र  के  समक्ष  रखा  गया  है  ।

 20  वां  सूत्र  उत्तरदायी  प्रशासन  पर  जोर  डाल  सकता  है  ।  यह  सूत्र  इस  बात  पर  भी  जोर  देता

 है  कि  सभी  कानूनों  को  सरल  बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  उचित  कार्यान्वयन  किया  जा  सके  और  जिस

 ब्यक्ति  पर  यह  लागू  हो  उसे  अनावश्यक  कठिनाइयों  से  बचाया  जा  सके  ।  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  यह

 विधेयक  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  उस  सूत्र  को  पूरी  तरह  से  क्रियान्वित  करता  है  और  इसका  स्वागत  किया

 जाना  चाहिए  ।

 वास्तव  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  जेसा  कि  डा०  जी०  एस०  राजहूंस  ने  कहा  है  कि

 विशेषतया  आयकर  कानूनों  या  अन्य  इसी  प्रकार  के  अधिनियमों  जैसे  दान  कर  अधिनियम  या  धन  कर

 अधिनियम  को  इतना  सरल  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  आम  आदमी  बिना  किसी  चाटे्ड  आकाउंटेंट

 की  सहायता  से  अपनी  आय  संबंधी  विवरणी  भर  सके  ।  इसे  इस  तरह  सरल  बनाया  जाना  चाहिए  ।  यह
 संभव  है  बशर्ते  इसे  सरल  बनाया  निःसंदेह  यह  उन  लोगों  के  लिए  संभव  नहीं  है  जो  काला  घन
 रखना  चाहते  हैं  या  जो

 सरकार  को  धोखा  देना  चाहते  हैं  ।
 उनके  लिए  यह  संभव  नहीं  उनके  लिए

 विशेषज्ञों  द्वारा  कुछ  दिशानिर्देश  जारी  किए  जाने  चाहिए  ।  एक  ईमानदार  करदाता  के  लिए  इन  कानमों

 को  सरल  बनाना  जरूरी  है  ओर  इसे  विशेषतया  मध्यम  आय  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  सरल  बनाया  जा
 सकता  है  ।
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 विधेवक  में  जो  अनिवासी  भारतीयों  को  अधिक  प्रोत्साहन  देने  संबंधी  उपबंध  वे  बहुत
 ही  स्वागत  योग्य  हैं  विशेषकर  राज्यों  के  संदर्भ  में  क्योंकि  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  वे  यहाँ  जब  थे
 सक्रिय  रूप  से  अपने  व्यापार  की  देखभाल  कर  सकते  हों  और  यह  तभी  हो  सकता  जब  ये  यहां  पर
 पर्याप्त  दिनों  तक  रहें  और  जो  उन्होंने  पंजी  लगाई  है  उस  पर  निगरानी  रख  सके  जिससे  उन्हें  उच्षित

 मूल्य  मिल  सकता  है  और  उससे  सरकार  को  भी  लाभ  होगा  ।

 इसी  तरह  जहाज  निर्माण  उद्योग  को  छूट  देकर  स्वागत  योग्य  कदम  उठाया  सरकार  मे

 जहाज-निर्माण  उद्योग  के  संबंध  में  अपनी  रुचि  दिखायी  है  ।

 अन्य  उपबंधों  के  सरलीकरण  के  मामले  जो  इस  विधेयक  का  हिस्सा  नहीं  जिसका  मैं
 उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  इस  संबंध  में  मैंने  वित्त  मनन््त्री  को  पत्र  लिखा  आयकर  अधिनियम  में
 धारा  में  कहा  गया  है  कि  --

 हु

 (2)  में  विनिदिष्ट  पोत  या  वायुयान  की  मशीनरी  बा  संयंत्र  की  बाबत  जो

 निर्धारिती  के  स्वामित्व  में  है  और  जिसका  उसके  द्वारा  चलाए  गंए  कारोबार के  प्रयोजनों  के

 लिए  संपूर्णतः  प्रयोग  किया  जाता  है  ।”

 कतिपय  छूटें  दी  गई  हैं  ।  लेकिन  शर्तं  यह  है  निवेश  भत्ते  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कर  दाता  को  मशीनों
 का  मालिक  होता  आपको  मालूम  होगा  कि  गोवा  मैं  एकरूप  सिविल  संहिता  अपनाथी
 जाती  है  जो  देश  के  अन्य  लोगों  से  भिन्न  है  जहां  पति  और  पत्नी  को  एक  समान  दर्जा  दिया  जाता  है
 अर्थात्  सम्पत्ति  में  पति  व  पत्नी  को  बराबर  के  साझेदार  माना  गया  है  ।  अब  आय-कर  अधिकारियों  की
 ओर  से  कहा  जाता  है  कि  अगर  गोवा  में  मशीनरी  के  लिए  भत्ता  दिया  जाना  है  तो  आधी  भशीनरी  पति
 की  और  आधी  पत्नी  के  नाम  मानी  जाती  इसका  मतलब  है  कि  न  तो  पति  मशीनरी  का  मालिक

 है  और  न  ही  पत्नी  इसलिए  कोई  निवेश  भत्ता  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  यह  वास्तव  में  गोवा  में  विद्यमान

 एक  उत्तम  कानून  के  विरुद्ध  जो  समान  सिविल  संहिता  महिलाओं  को  समान  दर्जा  देती  है  कि

 महिलाएं  भी  संपत्ति  में  बराबर  की  साझेदार  होती  इसका  क्या  परिणाम  परिणाम  यह
 इसलिए  मैं  मन्त्री  जी  से  उस  पन्र  की  जांच  करने  का  अनु रोध  करू गा  जो  मैंने  उन्हें  लिखा  है  और  वे
 इसका  कोई  समाधान  निकालें  ।  चुंकि  यह  आठवीं  लोक  सभा  का  अंतिम  सन्न  इस  विसेंगति  को  दूर
 करने  के  लिए  इसी  अधिनियम  में  कुछ  और  निर्देश  जारी  किए  जाने  धारा  में  किसी
 औपचारिक  संशोधन  की  आवश्यकता  नहीं  इसलिए  अगर  कुछ  निर्देश  इस  कमी  को  दूर  कर  सकंते

 हैं  तो  अच्छा  होगा  ।

 अगला  मुद्दा  कर  संबंधी  छापों  के  बारे  में  है  ।  कुछ  लोगों  ने  दावा  किया  है  कि  यह  निर्णय  केवल

 कुछ  लोगों  नेहो  किया  वास्तव  में  जो  छापे  मारे  गए  थे  उसका  श्रेय  भूतपूर्थ  वित्त  मंत्री
 श्री  वी०  पी०  सिंह  को  ही  क्यों  दिया  जाए  ।  लेकिन  वास्तव  में  यह  भारत  संरकार  का  निर्णय  था  भर

 श्रेय  केवल  वित्त  मंत्री  को  नहीं  आप  यह  कभी  नहीं  कहोगे  कि  शंकरराव  धष्हाण  जी  ने
 इस  प्रकार  के  छापे  मारे  थे  ।  यह  सब  कुछ  भारत  सरकार  ने  किया  यह  भारत  सरकार  का  नीति
 निर्णय  है  जिसके  आधार  पर  समय-समय  पर  छापे  मारे  जाते  पिछले  20-30  वर्षों  से  कांग्रेस  सरकार
 ने  कई  बड़े  कई  बड़े  लोगों  और  उन  लोगों  के  संबंध  में  भी  जो  तथाकथित  रूप  से  सरकार  के
 नजदीक  छापे  मारने  के  निर्देश  जारी  किए  इस  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिए  हैं  और  इसका  श्रेय
 किसी  एक  व्यक्ति  को  नहीं  दिया  जा  यह  कांग्रेस  पार्टी  की  नीति  यह  कांग्रेस  सरकार  है
 जिसने  ऐसा  नीति  निर्णंय  लिया  श्री  वी०  पी०  सिंह  यह  कहकर  इसका  श्रेय  ले  रहे  हैं  कि  उनके
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 अनुरोध  पर  ही  छापे  मारे  गए  थे  ।  अब  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं--जैसा  कि  डा०  राजहूंस  ने  कहा
 है--कि  जहां  तक  चीनी  का  संबंध  ऐसा  वाजार  में  काले  धन  के  परिचालन  के  कारण  होता  है  इससे
 भी  समस्या  पैदा  होती  यह  भी  समान  रूप  से  महत्वपूर्ण  है  ।  मुझे  एक  तथ्य  की  जानकारी  मैं

 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जनता  दल  से  जुड़े  हुए  कुछ  पूंजीपतियों  ने  चीनी  की  जमाखोरी  में  धन  निवेश
 किया  उनका  विचार  है  कि  यदि  चीनी  की  जमाखोरी  में  20  या  30  करोड़  रुपए  निवेश  हो  जाते

 हैं  तो  चीनी  के  मूल्य  में  वृद्धि  होने  कांग्रेस  सरकार  को  सबक  सिखाया  जा  सकता  जनता  दल
 को  सैकड़ों  करोड़  रुपए  देने  के  बजाए  20  या  30  करोड़  रुपए  चीनी  की  जमाखोरी  में  निवेश  कश्ना
 जनता  दल  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  सैकड़ों  करोड़  रुपए  देने  के  समान  है  ।  यह  चालाकी  चली  जा  रही  वे
 समझते  हैं  कि  इस  धन  से  कुछ  लोगों  का  काम  हो  सकता  इस  प्रकार  से  भी  कांग्रेस  सरकार
 को  बदनाम  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  मैं  यहे  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  हमारी  काये-प्रणाली  में  कोई

 त्रुटि  नहीं  हुई  ऐसा  हो  सकता  है  कि  हमसे  कहीं  चूक  हुई  हमें  इसका  हल  निकालना  चाहिए  ।

 परन्तु  यह  ऐसा  कारण  है  जिसकी  जांच  की

 जहां  तक  कर  छापों  का  संबंध  कुछ  अधिकारियों  न ेशिकायत  की  है  कि  जब  वे  छापे  डालने
 जाते  हैं  तो  उन्हें  परेशान  किया  जाता  सामान्य  कर  छापों  की  प्रगति  के  लिए  इन  शिकायतों  की
 जांच  की  जाए  ताकि  पुलिस  तंत्र  की  जहां  कहीं  वे  जाते  समस्याओं  का  सामना  न  करना  पड़े  ।
 उनका  यह  तंत्र  आयकर  अधिकारियों  को  बड़े  और  शक्तिशाली  दुश्मनों  का सामना  करना  पड़ता
 है  ।  धन  की  दृष्टि  से  वे  अत्यधिक  शक्तिशाली  हैं  ।  इन  अधिकारियों  को  ऐसे  व्यक्तियों  का  मुकाबला
 करना  पढ़ता  इन  अधिकारियों  के  पास  कोई  बन्दृक  नहीं  होती  है  तथा  वे  अपने  साथ  कोई  च्रीज
 नहीं  ले  जाते  इसलिए  यह  हमारी  अर्थव्यवस्था  हित  में  है  कि  इन  अधिकारियों  जो  छापे
 डालने  जाते  पूर्णतः  संरक्षण  प्रदान  किया  जाए  ।  मैं  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 \

 श्री  राम  भगत  पासवान  :  उपाध्यक्ष  वित्त  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रत्यक्ष  कर  के
 सम्बन्ध  में  जो  संशोधन  विधेयक  लाया  गया  मैं  उसका  समथेन  करता  हूं  ।

 मंत्री  महोदय  का  लक्ष्य  बहुत  ही  अच्छा  उन्होंने  पूंजीपतियों  को  आकर्षित  करने  के
 फोरेन  एक्सर्चेज  को  प्राप्त  करने  के  बेलेंस  ऑफ  पेमेण्ट्स  में  संतुलन  करने  के  लिए  और  प्रवासी
 भारतीयों  को  भारत  में  पूंजी  लगाने

 क ेलिए  जो  सहूलियतें  थी  वह  बहुत  ही  अच्छी  इससे
 पूंजी  लगाने  वालों  का  हमारे  देश  में  आकर्षण  होगा  और  इण्डस्ट्रीज  खुलेंगी  और  खासकर  पिछड़े  हुए
 इलाकों  का  कल्याण  होगा  ।

 ह

 प्रत्यक्ष  कर  से  सम्बन्धित  तो  बहुत  से  कानून  आए  हैं  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  अभी  भी  जो
 बड़े  पूंजीपति  उनसे  जो  टैक्स  वसूलने  का  तरीका  वह  बहुत  ही  डिफंक्टिव  है  ।  पिछले  सन्न  में  यह जवाब  मिला  कि  करीब  20  अरब  रुपए  बड़े-बड़े  इण्डस्ट्रियलिस्ट  के  यहां  बाकी  हैं  आप  उनसे  आसानी
 से  वसूल  नहीं  कर  सकते  हैं  |  आपके  अधिकारी  लोग  वसूलने  का  प्रयास  करते  तो  वे  लोग  कोर्ट  में  चले
 जाते  हैं  सुझाव  यही  है  कि

 आपका  अरबों-खरबों  रुपया  एक्साइज  ड्यूटी  और  इनकम  टैक्स  का
 रुपया  जो  बड़े-बड़े  इण्डस्ट्रिलिस्ट्स  के  यहां  बाकी  वे  लोग  कोर्ट  में  जाने  के  पहले  टैक्स  का  रुपया  चका

 इस  प्रकार  का
 आप  कोई  बिल  लाइए  ।  नहीं  तो  क्या  होता  है  कि  आप  लोग  कोर  में  जाते  हैं  और

 उनसे  90  प्रतिशत  मुकदमे  सरकार  हार  जाती  हमारे  माननीय  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि
 श्यादातर  केसेज  में  सरकार  हार  जाती  है  और  रुपया  पूंजीपतियों  के  पास  पोकेट  में  चला  जाता  है  |
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 रिलायेंस  आदि  इनको  आप  देख  फीगर  तो  मुझे  याद  नहीं  लेकिन
 आपकी  फीगर  के  मुताबिक  इन  लोगों  के  पास  टेक््स  का  रुपया  बकाया  इसलिए  मेरी  आपसे
 प्राथंना  है  कि आप  एक  ऐसा  अमेंडमेंट  ताकि  एक्साइज  ड्यूटी  और  इनकम  टैक्स  की  जो  राशि

 बकाया  वह  आपको  चुका  दें  और  उसके  बाद  में  वे  कोर्ट  में  जायें  तथा  इस  पूंजी  को  दूसरी  जगहों
 पर  उद्योग  आदि  लगाने  में  उपयोग  कर  सकें  ।

 आप  यह  जो  संशोधन  लाए  उससे  निश्चय  ही  करदाताओं  को  सुद्िधा  होगी  ।  जो

 पिछड़े  हुए  क्षेत्र  जहां  पर  उद्योग  नहीं  बहां  पर  उद्योग  लगाए  जायेंगे  ।  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि

 उत्तर  बिहार  की  स्कीम्स  बाढ़  नियन्त्रण  की  योजनायें  रेलवे  लाइनें  हैं  और  उद्योग

 खोलने  की  बात  है  और  कितनी  सिक  मिल्स  पड़ी  हुई  ये  सब  इन  लोगों  से  पैसा  वसूल  करने

 पर  पूरी  कर  दी  जायेंगी  ।  ये  जो  पूंजीपति  लोग  इनके  ही  पास  ब्लैकमनी  गरीबी  की  रेखा  से

 नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  इस  बढ़ती  हुई  महंगाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  रिक्शा  पुलसं
 गरीब  मजदूर  जिनके  पास  भूमि  नहीं  अनिग  लेबरस  उनकी  दशा  को  आप  देखिए  ।  इन  ब्लैक

 मार्केटीयर्स  होडंस  के  चलते  आपकी  आ्थिक  व्यवस्था  उथल-युथल  हो  रही  है  ओर  महंगाई  बढ़ती  जा

 है  ।  इसको  रोकने  के  लिए  आप  कड़े-से-कड़े  कानून  बनाइए  ताकि  होडिग  न  हो  ब्लैक

 मनी  न  हो  और  उसी  पैसे  से  उद्योग  लगाए  जा  जो  सिक  दृण्डस्ट्रीज  पड़ी  हुई  उनमें  बेरोजगार

 युवकों  को  रोजगार  दिया  जा  सके  ।

 मैं  एक  शब्द  अधिकारियों  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हुं  ।  इन  लोगों  की  मंशा  साफ  नहीं  है  ।

 हम  देखते  हैं  कि  बड़े-बड़े  पूंजीपति  कर  देने  वाले  उनसे  इन  लोगों  की  सांठ-गांठ  रहती  इसके
 चलते  सरकार  की  नीति  रहते  हुए  भी  सरकार  की  रकम  इनकम  टेकस  और  एक्साइज़  ड्यूटी  वगैरह  की

 वसूल  नहीं  की  जा  रही  जब  हम  सरकार  से  विभिन्न  कार्यक्रमों  को  करने  के  लिए  कहते  हैं  तो
 सरकार  जवाब  देती  है  कि  हमारे  पास  प॑सा  नहीं  जब  से  देश  आजाद  हुआ  तब  से  लेकर  अभी
 तक  उत्तर  बिहार  या  बिहार  को  बहुत-सी  स्कीमें  नहीं  हो  जिनसे  गरीबी  दूर  हो  सकती  थी  ।
 बेरोजगारी  की  समस्या  भी  दूर  हो  सकती  थी  और  इसके  साथ  ही  बाढ़  नियंत्रण  हो  सकता
 वित्त  मंत्री  महोदय  से  भाग्रह  है  और  आदरणीय  रेल  मंत्री  महोदय  से  भी  आग्रह  किया  तो
 जवाब  दिया  जाता  है  कि  हमारे  पास  पैसे  का  अभाव  हमारा  निवेदन  है  कि  आप  इन  पैसों  को

 बसूल  कर  लीजिए  और  कमलाबलान  बांध  बना  इससे  आप  नई  लाइनें  बना  दीजिए  ।

 दरभंगा-समस्तीपुर  ब्राडगेज  रेलवे  लाइन  बना  दीजिए  ।  इससे  वहां  के  पिछड़े  लोगों  को  फायदा  पहुंच
 सकता  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  को  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  करदाताओं  की  समस्याओं  को  सुलझाने
 के  लिए  पग  उठाया  है  और  यह  बिल  वे  लाये  यहां  अपोजीशन  के  न  होने  पर  भी  ये  बिल  आप

 यहां  लाए  हैं  ।  इससे  हमारे  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंअधिक  से  अधिक  इण्डस्ट्री  लग  सकेंगी  ।

 ]

 भ्री  गोपेश्वर  :  उपाध्यक्ष  कर  संबंधी  विधियों  में  संशोधन  एक  लगातार
 चलने  वाली  प्रक्रिया  है  क्योंकि  कर  विधियां  केवल  कर के  संग्रहण  का  साधन  मात्र  नहीं  हैं  बल्कि  उनका
 आशय  विभिन्न  अन्य  सामाजिक-आर्थिक  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करना  है  ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  नयी  निर्धारण  प्रक्रिया  से  संबंधित  कुछ  विसंगतियों  और  कठिनाइयों
 जो  अप्रैल  से  लागू  दुर  करके  करदाताओं  की  सहायता  करना  है|  मैं  आपका  ध्यान  कतिपय
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 ग्रम्क्वीर  विसंगतियों  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  अभी  अन्तिम  निर्धारण  पर  कर  लगाये  जाते

 हैं--मैं  विशेषत्ः  श्रमजीवी  वर्ग  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  अन्तिम  निर्धारण  में  भविष्य  निधि  और
 को  सम्मिलित  किया  जाता  निधि  जो  30  वर्ष  से  लेकर  35  वर्षों  की  अवधि

 में  जमा  होता  अन्तिम  निर्धारण  पर  भी  कर  लगाया  जाता  इसी  प्रकार  जो  अन्तिम

 भुगतान  होता  पर  भी  कर  लगाया  जाता  है  ।

 12.26  स०  १०

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 जो  व्यक्ति  स्वेच्छिक  रूप  से  सेवानिवृत्त  होना  चाहते  हैं  उन्हें  भी  विसंगति  का  सामबा  करना

 पड़ता  जहां  तक  सरकारी  कर्मचारियों  का  संबंध  हो  सकता  है  उन्हें  कर  से  छूट  दी  जाये  ।  परंतु

 जहां  तक  निद्ी  क्षेत्र  के  गैर  सरकारी  कमंचारियों  का  संबंध  उन्हें  इस  पर  कर  देना  पड़ता  है  ।  इस

 प्रकार  से  कर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  कुछ  और  हो  तथा

 सरकारी  क्षेत्र  या  गैर-करकारी  क्षेत्र  के  क्ंचारियों  क ेलिए  कुछ  और  एक  समान  कर  होना
 चाहिए  चाहे  यह  श्रमिक  पर  लगाया  जाये  अथवा  किसी  ऐसे  व्यक्ति  पर  जो  देश  में  किसी  संयंत्र  अथवा

 इकाई  में
 काये

 हो  ।  इसी  प्रकार  कमंचारियों  की  छंटनी  के  मामले  में  भी  कम  कर  देना

 पड़ेगा  ।  |

 जहां  तक  अवकाश  यात्रा  रियायत  संबंध  इस  पर  पहले  से  ही  छूट  दी  गयी  परंतु
 इस  छूट  को  चार  वर्ष  के  ब्लाक  में  केवल  दो  यात्राओं  तक  सीमित  कर  दिया  इससे  नियोजकों  को

 प्रत्येक  वर्ष  के  बजाए  चार  वर्षों  में  केवल  दो  बार  इसका  भुगतात  करने  का  अवसर  मिलेगा  इसके
 रिक्त  ट्रेड  यूनियनों  द्वारा  प्राप्त  उपलब्धियों  का  इनके  सदस्यों  को  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।  इससे  इन
 सदस्यों  में  असन्तोष  और  आन्दोलन  पैदा  होगा  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  भारत  में  किसी
 भी  स्थान  पर  जाने  के  लिए  यह  छूट  दी  जानी  चाहिए  |  इस  छूट  में  केवल  यात्रा  व्यय  ही  नहीं  बल्कि
 आवास  और  आकस्मिक  व्यय  सम्मिलित  होना  चाहिए  बशतें  घन  सीमायें  निर्धारित  कर  दी  नये
 नियमों  को  1986  के  बजाए  1989-90  के  लिए  लागू  किया  जाना  चाहिए  जैसा  कि  कुछ  नियमों  के
 अन्तगेत  किया  गया

 भारत  सरकार  ने  घोषणा  की  थी  कि आय  कर  अधिनियम  की  धारा  19(14)  के  अन्तर्गत  लाभ
 के  पदों  अथवा  कार्यालय  के  कार्यों  में  होने  वाली  किसी  भी  वाहन  भत्ते  को  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।

 परंतु  इसका  उपयोग  करने  वालों  की  संख्या  काफी  कम  व्यावहारिक  तौर  पर  संगठित

 सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कर्मचारियों  को  वाहन  भत्ता  नहीं  मिल  रहा  आय  कर

 नियम  के  अन्तर्गत  वाहन  भरे  को  निर्धारण  से  छूट  देने  की  आवश्यकता  है  ।  इसे  स्पष्ट  नहीं  किया  गया

 है  ।  कम्पनी  के  वाहनों  को  इसके  कर्मचारियों  को  उनके  निवास  स्थान  से  क.म  के  स्थान  तक  लाने  और
 वापस  ले  जाने  की  रियायत  दी  गयी  है  ।  यह  रियायत  उन  सभी  कर्मचारियों  को  भी  देने  की  आवश्यकता

 है  जो  अपने  निजी  वाहनों  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  और  जिन्हें  वाहन  भत्ता  दिया  जाता  यह  गम्भीर

 मामला  है  इसकी  जांच  की  जाए  ।

 इसके  अनुसार  सावधि  जमा  बचत  तथा  ऐसी  बचतों  को  आय  कर  से  छूट  दी  जातीः  चाहिए
 क्योंकि  यह  प्रोत्साहक  उपाय  है  |  महंगाई  भत्ते  से

 कक
 मुआवजा  मिल  जाता  है  परंतु  पर  भी

 आय  कर  प्रभाव  यह  की  बात  है  क्योंकि  निर्वाह  व्यय  सूचकांक  को
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 करने  के  संबंध  में  देश  में  बड़ा  असन्तोष  है  ।  परंन्तु  इसमें  भी  आय  कर  दिया  जाता  बह  बड़ी  गम्भीर
 विसंगति  है  ।

 बाधिक  बोनस  और  उत्पादकता  बोनस  के  मामले  में  जिसमें  श्रमिकों  को  कुछ  स्तरों  की
 उत्पादकता  अथवा  उपलब्धि  के  आधार  पर  जो  धनराशि  दी  जाती  है  उन  पर  भी  एक  निश्चित  सीमा
 के  बाद  कर  लगाया  जाता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  कोई  स्वीमा  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यह  बड़ी
 पूर्ण  बात

 अन्त  पूंजी  का  मामला  उठाया  गया  है  ।  पूंजीਂ  की  एक  विशेष  परिभाषा  इसे  साम्य  पूंजी
 की  तरह  परिभाषित  किया  गया  अभी  हम  पूंजी  का  नकदी  और  बोनस  शेयर

 के  रूप  में  भुगतान
 करते  निजी  क्षेत्र  के  सभी  उद्योगों

 के
 बोनस  शेयर  नकदी  शेयरों  से  कम  से  कम  पांच  गुने  अधिक

 होते  अब  यह  एक  नियम  बन  गया  उस  शेयरधा री  के  लिए  सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिए
 जो  साधारण  जो  उसने  नकद  खरीबे  माध्यम  से  अजित  लाभांश  से  शत-प्रतिशत  अग्रय  प्राप्त
 कर  रहा  है  ।

 ऐसे  मामले  जिसमें  एक  निश्चित  कार्ये  किया  जाता  एक  निश्चित  परिभाषा  होनी
 इसके  अतिरिक्त  सेवानिवृत्ति  के

 बाद
 जो

 धनराशि  मिलती  है  उसे  भी  आय  कर  से  छूट  नहीं  दी  गयी
 मेरे  विचार  से  सरकार  धन  एकत्रित  करने  के  लिए  अत्यधिक  प्रयास  कर  रही  ऐसा  प्रतीत  होता
 है  कि  वे  इसके  लिए  बहुत  अधिक  परिश्रम  कर  रहे  धनी  व्यक्तियों  और  बड़े  उद्यमों  को  भारी  छट
 और  प्रोत्साहन  दिये  गए  परन्तु  श्रमजीवी  मजदूरी-अअ्ंकों  और  उन  लोगों  ज्ञो  अपने
 कठिन  परिश्रम  से  जीवन  निर्वाह  करते  अनेक  तरीकों  से  दंडित  किया  जाता  यह  बड़ी
 जनक  तथा  अनैतिक  बात  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  हमने  इस  विषय  पर
 विचार-विमर्श  किया  है  ।  इंटक  ने  वित्त  मंत्री  महोदय  के  समक्ष  यह  मामला  उठाया  है  और  उन्होंने
 आश्वासन  दिया  हैਂ  कि  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  और  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 हैं

 स्थिति  जिसमें  एक  श्रमिक  काम  करता  है  और  कुछ  धन  कमाता  उचित
 करने  की  आवश्यकता  इस  धनराशि  को  करों  के  माध्यम  से  अप्रत्यक्ष  तरीके  से  नहीं  छीना  जाना
 चाहिए  ।  करों  के  माध्यम  से  अप्रत्यक्ष  तरीके  से  उत्पादकता  धनराशि  को  छीनना  अप्रासंगिक  है  ।
 लिए  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  मामलों  पर  विचार  करे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  भाषण
 समाप्त  करता  हूं  ।

 12.33  भ०  प०

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 लेहरू  रोजगार  योजना

 प्रधान  संत्रोਂ  राजोध  :  अध्यक्ष  जवाहर  रोजगार  योजना  ग्रामीण  भारत  में
 रोजगार  की  गारंटी  की  आवश्यकता  को  पूरा  करती  शहरी  भारत  के  लिए  इसी  प्रकार  के  उद्देश्यों वाले  एक  कार्यक्रम  की  आवश्यकता  मुझे  जवाहर  योजना  के  समतुल्य  शहरी  आबादी  के  लिए  नेहरू
 रोजगार  योजना  को  सभा

 के
 समक्ष  प्रस्तुत  करते  हुए  प्रसन्तता  हो  रही  शहरी  क्षेत्रों  में  हमारी
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 आबादी  का  एक  चौथाई  से  अधिक  भाग  रहता  है  ।  हमारे  कस्बों  और  शहरों  में  पायी  जाने  बाली  निर्धनता
 देश  में  अन्यत्र  पायी  जाने  वाली  निर्धनता  के  बराबर  ही  वस्तुतः  शहरी  क्षेत्रों  और  ग्रामीण

 क्षेत्रों  दोनों  में  ही  बेरोजगारी  की  समस्या  पायी  जाती  है  तथा  इस  समस्या  काफी  दुरूह  भी  बन

 चुकी  है  ।

 इस  दुरूहता  के  अनेक  कारण  हैं  ।  हमें  शहरी  क्षत्रों  में  रोजगार  प्रदान  करने  और  ग्रामीण क्ष त्रों
 से  शहरों  की  ओर  भारी  तादाद  में  पलायन  करने  वाले  अद्ध  श्रमिकों  की  संख्या  में  संतुलन  बनाये
 रखना  सोभाग्य  जवाहर  रोजगार  योजना  में  अद्धं  श्रमिकों  की  बेरोजगारी  की  समस्या

 को  इतने  प्रभावी  ढंग  से  हल  कर  रही  है  कि  अब  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  शहरी  रोजगार

 कार्यक्रम  में  संतुलन  बनाये  रखते  हुए  शहरी-क्षेत्रों  मे ंरोजगार  गारंटी  कार्यक्रमों  की  योजना  बनाया  जाना

 संभव  हो  गया  है  |

 हमें  शहरी  रोजगार  कार्यक्रम  इस  तरीके  से  तैयार  करना  है  कि  वह  शहरी  परिस्थितियों

 की  वास्तविकता  से  निपट  सके  ।  उदाहरण  के  जमीन  की  खुदाई-भराई  का  जो  एक  ऐसा
 कार्य  है  जो  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों  के  अंतगेत  तो  बड़े  पैमाने  पर  किया  जाता  है  परन्तु  शहरों  में  न

 तो  वह  इतना  व्यावहारिक  है  और  न  ही  लाभदायक  जितना  कि  खेतों  और  खलिहानों  में  की  जाने  वाली

 आर्थिक  गतिविधि  के  लिए  पकोलिटर  टैंकों  या  बंधों  का  निर्माण  व्यावहारिक  और  फायदेमंद

 सामग्री  और  श्रम  के  बीच  के  निर्धारित  अनुपात  में  शहरी  वास्तविकता  की  झलक  मिलनी  चाहिए  ।

 साथ  दोनों  प्रकार  के  कार्यक्रमों  के  मध्य  सामंजस्य  होना  चाहिए  ताकि  इन  दोनों  में  टकराव  न  हो  ।

 इसलिए  शहरी  कार्यक्रमों  का  यथार्थपूर्ण  अनुपात  पूरक  होना  चाहिए  न  कि  वह  ग्रामीण  कार्यक्रम  के  लिए
 निर्दिष्ट  अनुपात  का  परस्पर  विरोधी  हो  ।

 शहरी  क्षेत्रों  के  हमारी  नेहरू  रोजगार  योजना  इस  तरह  से  बनाई  गई  है  कि  वह

 हमारी  विद्यमान  व्यवस्था  में  व्याप्त  वर्तमान  विक्ृतियों  को  और  बढ़ाए  बगर  तकंसंगत  शहरीकरण  में

 योगदान  देगी  ।  जैसा  कि  मैंने  नगरपालिका  विधेयक  पेश  करते  हुए  इस  सभा  में  कहा

 जैसा  कि  मैंने  दूसरी  सभा  में  कहा  हमें  शहरीकरण  को  निरुत्साहित  नहीं  करना  है  बल्कि  उस  प्रकार

 के  शहरीकरण  को  हतोत्साहित  करना  है  जिसने  हमारी  कुल  शहरी  आबादी  के  एक  चौथाई  हिस्से  से

 अधिक  आबादी  को  मुट्ठीभर  बड़े  महानगरों  में  समेट  दिया  है  जिरुके  परिणामस्वरूप  शहरों  की  आबादी

 बहुत  अधिक  बढ़  गई  कितु  हमारे  देश  के  अधिकांश  जिले  ग्राभीण  शहरी  प्रवाह  के  लाभों  से  वंचित

 हो  गये  तकंसंगत  शहरीकरण  हमें  शहरीकरण  के  अनेक  आकर्षक  केन्द्रों
 की

 आवश्यकता  होगी

 जो  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  यथासंभव  समान  रूप  से  स्थापित  किए  जाएं  ।  नेहरू  रोजगार  योजना  इस

 सत्प्रयास  में  एक  आरंभिक  योगदान

 हमें  यह  बात  भी  ध्यान  में  रखनी  होगी  कि  यह  तो  सच  है  कि  शहरी  गरीब  बहुत
 निरोह  होते  फिर  भी  उनमें  से

 काफी  लोग  ऐसी  पहलशाक्ति  तथा  गति  शीलता  रखने
 वाले  भी  होते  हैं  जो  कि  नए  अवसरों  की  खोज  में  अपने  पैतृक  गांवों  को  छोड़ने  का  जोखिम  लेने  के

 लिए  अपेक्षित  होती  है  ।  दूसरे  शब्दों  में
 हम  कह  सकते  हैं  कि  केवल  गरीबी  ही  लोगों  को  गावों  से

 नगरों  की  ओर  नहीं  धकेलती  अवसर  भी  आत्म  विश्वासी  और  स्वावलम्बी  लोगो  को  नए  परिवेश
 में  अपनी  हाथों  की  शक्ति  को  आजमाने  के  लिए  गांवों  से  मगरों  और  शहरी  की  ओर  आकर्षित  करते

 अतः  नेहरू  रोजगार  योजना  में  स्वरोजगार  के  अवसरों  के  साथ-साथ  वेतनरोजगार  की  गारन्टियां
 भी  शामिल  हैं  ।
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 नेहरू  रोजगार  योजना  एक  ऐसा  कार्यक्रम  जिसमें  इन  दोनों  बातों  पर  अर्थात्  एक  तो
 नितांत  जरूरतमन्द  लोगों  के  लिए  शहरी  क्षेत्रों  में  बेतन-रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  और  दूसरे
 ऐसी  प्रतिभाओं  जिनमें  पहलशक्ति  और  ऊजेस्विता  स्वरोजगार  में  स्थापित  करने
 के  अवसर  प्रदान  करने  पर  हर  साल  650  करोड़  रुपए  ख  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  हमें  आशा

 है  कि  इस  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  हम  प्रतिवषं  लगभग  10  लाख  लोगों  के  लिए  रोजगार  का  सुजन  कर
 सकेंगे  ।  इस  कार्यक्रम  को  तत्काल  कार्यान्वित  किया  जाएगा  और  प्राप्त  अनुभव  के  आलोक  में  इसे

 चित  रूप  से  आठवीं  योजना  में  शामिल  कर  दिया  जाएगा  ।

 नेहरू  रोजगार  योजना  के  तीन  संघटक  हैं  ।  पहला  संघटक  10,000  से  लेकर  एक  लाख  तक
 की  जनसंख्या  वाली  बस्तियों  के लिए  एक  शहरी  मजूरी  रोजगार  कायंत्रम  दूसरे  शब्दों  इस
 संघटक  के  अन्तगंत  नगरपालिका  विधेयक  में  परिकल्पित  नगर  पंचायतें  और  छोटी  नगर  परिषदें  आती

 हैं  ।  नेहरू  रोजगार  योजना  के  इस  संघटक  के  वित्तपोषण  के  लिए  वाधिक  आधार  पर  81.25  करोड़

 रुपए  अलग  से  रखे  गए  हैं  ।  यह  कार्यक्रम  एक  प्रकार  से  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  क ेबीच  एक  दूसरे  के
 समक्ष  विद्यमान  नवजात  शहरी  बस्तियों  क ेलिए  जवाहर  रोजगार  योजना  का  बिस्तार  यही  वह
 मध्यवर्ती  स्थिति  है जिससे  पारस्परिक  सम्पर्क  मजबूत  हैं  और  किसी  न  किसी  क्षेत्र  में  आर्थिक
 कलाप  सुदृढ़  हैं  तथा  सुस्पष्टतया  एक  दूसरे  को  मजबूती  प्रदान  करने  वाला  जवाहर  रोजगार
 योजना  के  अधीन  मजरी  की  दरें  थोड़ी-सी  अधिक  होंगी  ताकि  शहरी  क्षेत्रों  क ेलिए  निर्धारित  की  गई
 मंज्री  की  न्यूनतम  दरों  के  साथ  सामंजस्य  बना  रहे  ।  सामग्रियों  और  श्रम  के  बीच  के  अनुपात  को
 नगर  पंचायतों  अर्थात्  10,  000  से  20,000  तक  की  शहरी  बस्तियों  के  लिए  बढ़ाकर  50:  50
 किया  जाएगा  और  नगर  परिषदों  20,000  से  1,00,000  तक  की  शहरी  के  लिए
 60  :  40  किया  जाएगा  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  की  तरह  इस  मामले  में  केन्द्र  इस  कार्यक्रम  की  लागत  का  80

 शत  हिस्सा  वहन  करेगा  प्रारंभ  में  इस  अंशदान  को  नगरपालिकाओं  तक  उन  जिला  ग्रामीण  विकास

 एजेन्सियों  के  माध्यम  से  पहुंचाया  जाएगा  जिनकी  स्थापना  पहले  से  की  जा  चुकी  बाद  में  इस  प्रयोजन
 के  लिए  अलग  से  एक  एजेन्सी  की  स्थापना  किया  जाना  आवश्यक  हो  सकता  है  ।  राज्य  सरकार  को  भी
 अपने  20  प्रतिशत  हिस्से  को  इसी  माध्यम  से  पहुंचाने  क ेलिए  अनुरोध  किया  जाएगा  ।  राज्यों  के  बीच
 केन्द्र  के हिस्से  का आवंटन  शहरी  जनसंख्या  के  अनुपात  के  आधार  पर  और  किसी  राज्य  विशेष  में

 10,000  से  एक  लाख  के  बीच  की  जनसंख्या  वाली  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  की  शहरी  दरिद्रता  के
 आधार  पर  किया

 यह  कार्यक्रम  नगरपालिकाओं  द्वारा  प्रशासित  किया  जायेगा  जिन्हें  जवाहर  रोजगार  योजना  के
 अधीन  पंचायतों  की  तरह  इस  बात  को  चुनने  के  लिए  स्वतंत्रता  होगी  कि  उन्हें  कौन-कौन-सी  योजनाएं
 निष्पादित  करनी  हैं  और  उन्हें  लाभभोगियों  की  पहचान  करने  और  इस  कार्यक्रम  को  शुरू  करने  के

 लिए  शहरी  नि्धनों  की  श्रम  सहकारी  संस्थाएं  आयोजित  करने  के  लिए  भी  स्वतंत्रता  होगी  ।  बेशक
 परियोजनाओं  के  प्रकारों  के  संबंध  में  दिशानिर्देश  निर्धारित  किये  जायेंगे  जिनमें  से नगरपालिकाएं  चन

 सकती  हैं  तथा  ये  दिशानिर्देश  अनुपालन  किये  जाने  वाले  वित्तीय  और  तकनीकी  मानदंडों  और  श्रमिकों
 को  भाटक  पर  लिये  जाने  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  तरीकों  के  बारे  में  भी  हम  इस  बात  की  शंका
 से  परे  स्पष्ट  कर  देते  हैं  कि  इस  कार्य  में  न  तो  ठेकेदारों  और  न  ही  लोक  निर्माण  विभागों  को  शामिल
 किया  जायेगा  ।  हम  आशा  करते  हैं  कि  नगरपालिकाएं  उन  परियोजनाओं  की  पहचान  करने  की  और
 विशेष  ध्यान  देगी  जो  समग्र  रूप  से  समुदाय  के लिए  और  विशेष  रूप  से  समाज  के  सुविधाओं  से
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 और  कमजोर  वर्गों  के लिए  उपयोगी  हैं  ।  हम  उनसे  अपेक्षा  करेंगे  कि  वे  विशेष  रूप  से
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लाभभोगियों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  लक्ष्य  बना  कर  कार्य

 करें  और  रोजगार  चाहने  वाली  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  भी  उपलब्ध

 बड़ी  शहरी  बंस्तियों  क ेलिए  जवाहर  रोजगार  योजना  के  माडल  की  मात्र  नकल  करने  में  कठिनाई

 होगी  ।  एफ  बात  तो  यह  है  कि  सामग्री  का  स्वतः  ही  रोजगार  उत्पन्न  करने  पर  निश्चित  रूप  से

 दिये  जाने  वाले  बल  से  बहुत  अधिक  हो  जायेगा  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  बड़े-बड़े  शहरों  और  नगरों  में

 न्यूनतम  मजदूरी  की  दरें  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  तुलना  में  इसनी  अधिक  हैं  कि  उतनी  ही  धनराशि  से  बहुत
 कम  रोजगार  उत्पन्त  होंगे  जबकि  उसी  समय  दूरदराज  के  ग्रामीण  और  प्रांतीय  क्षेत्रों  से  बहुत  बड़ी
 संख्या  में  नोकरी  की  तलाश  करने  वाले  आकषित  होंगे  जिन्हें  वस्तुतः  उनके  घरों  में  या  उनके  घरों  के
 निकट  रोजगार  उपलब्ध  कराये  जाने  इसके  साथ-साथ  उतनी  ही  धनराशि  से  कम  रोजगारों
 का  अभिप्राय  यह  होगा  कि  सुस्पष्ट  रूप  से  इसका  प्रसार  उन  शहरी  आबादियों  में  कम  होगा  जहां
 रोजगार  चाहने  वालों  की  संख्या  ज्यादा  है ओर  जिनकी  आकांक्षाएं  बहुत  ऊंची  हैं  ।

 इसलिए  हमने  फैसला  किया  है  कि  नेहरू  रोजगार  योजना  के  दूसरे  भाग  में  एक  लाख  से

 अधिक  जनसंख्या  थाले  सभी  कस्बों  और  शहरों  में  आवासन  तथा  आश्रय  सुधार  पर  विशेष  बल  के

 माध्यम  से  आवश्यक  रोजगार  पं  दा  करने  की  योजना  शामिल  होगी  ।  हम
 दिल्ली  और  मद्रास  के  चार  उच्च  महानगरों  को  इस  योजना  से  बाहर  रख  रहे  इसलिए  नहीं  कि  इन
 उच्च  महानगरों  को  आवासन  संबंधी  रोजगार  की  आवश्यकता  नहीं  बल्कि  इसलिए  कि  इन  नगरों
 मैं  इसी  प्रकार  के  कार्यक्रम  पहले  ही  चल  रहे  हैं  जिनमें  अरबों  रुपयों  का  पूंजीनिवेश  है  जिसमें  विश्व  बैंक
 तथा  अन्य  बाहरी  स्रोतों  द्वारा  विस  पोषण  किया  गया  इस  आवासन  एवं  गृह  सुधार  के

 माध्यम  से  शहरी  रोजगार  के  लिए  नेहरू  रोजगार  योजना  के  भाग  को  गृह-निर्माण  तथा  आश्रय-सुधार
 के  माध्यम  से  रोजगार  की  संकल्पना  को  हमारे  देश  के  अब  तक  कुछ  हृद  तक  अपेक्षित  छोटे  महानगरों
 तथा  गर-महानगरीय  शहरों  एवं  कस्बों  तक  विस्तार  के  रूप  में  देखा  जा  सकता  है  ।

 इस  भाग  के  हमने  शहरी  क्षेत्रों  मे ंउपलब्ध  सबसे  अधिक  श्रम  प्रधान  का्यंकलाप  अर्थात्
 रिहायशी  इकाइयों  के  निर्माण  एवं  सुधार  पर  अपना  ध्यान  केंद्रित  किया  इसके  इन  क्षेत्रों
 में  आवासों  की  कमी  इतनी  अधिक  है  कि  सधन  निर्माण  कार्य  के  लाभ  सीधे  उन  लोगों  जिन्हें  इनकी
 सबसे  अधिक  आवश्यकता  अर्थात्  शहरी  गरीबों  तक  पहुंचेंगे  ।  इसके  आवासन  में  इतने
 अधिक  भिन्न-भिन्न  कुशल  कारीगरों  जैसे  प्लम्बरों  एवं  काप्ठकारों  और  टाइल  तथा  फर्नीचर  जैसी
 चीजें  बनाने  की  इतनी  अधिक  छोटी-छोटी  उत्पादन  इकाइयों  एवं  परिवहन  तथा  सड़क  के  किनारे  खान
 पान  घहों  जैसी  सेवाओं  की  भी  आवश्यकता  होती  है  जिनसे  न  केवल  निर्भाण  कार्य  में  सीधे  रोजगार  के
 अवसर  पैदा  होते  बल्कि  निर्माण  कार्य  से  गहरे  तौर  पर  जुड़ा  हुआ  द्वितीय  एवं  तृतीय  रोजगार  भी
 पैदा  होता  साथ  गृह  निर्माण  का  कुछ  काम  और  आश्रय  सुधार  का  अधिकतर  काम
 जनों  के  ही  श्रम  से  किया  जाएगा  ।  परिवारजनों  को  संस्थागत  वित्त  उपलब्ध  कराके  यह  काम  करने
 का  अवसर  दिया  जाता

 इस  नेहरू  रोजगार  योजना  के  इस  संघटक  के  दो  भाग  हमने  यह  परिकल्पना  की  है  कि

 इसके  पहले  भाग  में  संघ  राज्य  नगरपालिकार्यें  और  मिलकर  कार्य

 इसमें  मुख्य  कायं  आवास  की  किस्म  में  सुधार  किये  जाने  हैतु  जिन  परिवारों  की  सहायता  की  जा  रही
 उनका  निर्धारण  किया  जाना  तथा  विद्यमान  आवास  एककों  में  मामूली-सा  निर्माण-कार्य  और  किया

 जाना  होगा  ।  इस  प्रकार  से  चयनित  किये  गये  प्रत्येक  परिवार  को  25  प्रतिशत  की  इमदाद  के
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 रिक्त  से  4,000  रुपये  प्राप्त  इसके  और  अधिक  धनराशि  की  आवश्यकता

 महसूस  करने  वाले  व्यक्तियों  को  हर  स्थिति  में  6  प्रतिशत  रियायती  ब्याज  की  दर  पर  बैंक  ऋण

 सुलभ  होंगे  ।  पिछले  अनुभव  से  यह  पता  चलता  है  कि  आवास  के  कोटि-उन्नयन  तथा  मामूली  नये
 निर्माण  कार्यों  पर  होने  वाले  व्यय  का  लगभग  40  प्रतिशत  भाग  श्रमिकों  की  विशेषतया

 बढ़ईगी  बिजली  के  तारों  की  फिटिंग  आदि  जैसे  विशेषीकृत  कार्यों  के लिए  कुशल
 श्रमिकों  की  मजदूरी  पर  व्यय  हो  जाता  अतः  इस  प्रकार  के  कायें  से  बड़ी  मात्रा  में  रोजगार  के
 अवसरों  का  सृजन  कर  पाना  संभव  हो  सकेगा  ।  इस  भाग  गर  संस्थागत  वित्त  का  80  प्रतिशत  भाग
 केन्द्र  द्वारा  वहन  किया  पूर्वोक्त  कारणों  से  चार  महानगरों  को  छोड़कर  एक  लाख  से

 अधिक  की  शहरी  जनसंख्या  वाले  राज्यों  में  उसे  जनसंख्या  के  अनुपात  में  बांठ  दिया  जाएगा  |  हम  यह
 आशा  करते  हैं  कि  शेष  20  प्रतिशत  गैर  संस्थागत  वित्त  आपस  में  कर  उस  अनुपात  में  राज्य

 सरकारों  और  नगरपालिकाओं  द्वारा  वहन  कर  लिया  से  ऋण  के  रूप  में  केन्द्रीय
 राज्य  सरकारों  और  नगरपालिकाओं  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  प्रदान  की  गई  इमदाद  का  तीन  गुना

 तक  संस्थागत  वित्त  सुलभ  होगा  ।  हमारा  यह  विचार  है  कि  अन्य  व्यक्तियों  की  अपेक्षा  अनुसूचित  जाति
 तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लाभाथियों  को  अधिक  इमदाद  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 इसके  केन्द्र  प्रशिक्षण  योजनाओं  और  मूलभूत  संरचना  संबंधी  सहायता  के  लिए

 प्रत्यक्ष  रूप  से  वित्तपोषण  करने  का  प्रस्ताव  करता  है  जो  कार्यक्रम  के  इस  भाग  की  पूर्ण  रूप  से  चालू
 करने  के  लिए  आवश्यक  होंगी  ।  इस  कार्यक्रम  में  नगरपालिकाओं  की  भूमिका  महत्वपूर्ण  हम
 उनसे  यह  आशा  करेंगे  कि  वे  उन  समीप  की  जो  उस  उद्देश्य  के  लिए  संबंधित  इलाकों  में

 स्थापित  की  जानी  से  विचार-विमर्श  करके  लाभभोगियों  का  पता  लगायें  ।  चुने  गए  लाभभोगियों

 के  नाम  सार्वजनिक  जानकारी  में  होने  चाहिए  और  नगरपालिका  भवन  के  सरलता  से  सुलभ  स्थान  पर

 नोटिस  के  माध्यम  से  जानकारी  चाहने  वाले  किसी  भी  व्यक्षित  को  तुरन्त  उपलब्ध  होने  चाहिएं  ।  हम

 यह  भी  चाहेंगे  कि  नगरपालिकायें  इसी  प्रकार  से  चलने  बाले  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  लिए  प्रशिक्षणाथियों

 का  पता  लगायें  ।  नगरपालिकाओं  का  उन  निर्माण-संबद्ध  व्यवसायों  जिनके  लिए  किसी  निदिष्ट  इलाके

 में  प्रशक्षण  आवश्यक  का  निर्धारण  करने  में  निर्णायक  दायित्व  होना  चाहिए  ।  आवास  स्लम

 बोर्डों  और  ऐसी  ही  विशिष्ट  एजेंसियों  के  माध्यम  से  नगरपालिकाओं  को  निधि  प्रदान  की  जाएगी  ।

 नगरपालिकाओं  की  यह  जिम्मेदारी  होगी  कि  वे  लाभभोगियों  को  प्रायोजित  करें  और  बैंकों  से  सम्पर्क

 ताकि  आवेदनों  पर  सुचारू  तीब्र  गति  से  हम  आशा  करते  भ्रष्टाचार-रहित  विचार

 हो  सके  ।  नगरपालिकाओं  की  यह  भी  जिम्मेदारी  होगी  कि  वह  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  उद्देश्य  क ेलिए

 उपलब्ध  कराई  गई  निधि  से  आवश्यक  मूलभूत  संरचना  संबंधी  सहायता  को  सही  स्थान  पर  इस्तेमाल

 कराएं  ।

 दूसरे  भाग  में  आवासन  के  लिए  विद्यमान  एक  संस्थागत  वित्तपोषण  का  कार्यक्रम  जारी  रखना

 परन्तु  जिसे  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  संशोधित  कर  दिया  गया  ताकि  वह  नगरपालिकाओं
 से  कार्यात्मक  संबंध  स्थापित  कर  विशेषकर  इस  दृष्टि  से  कि  वह  ऐसे  निर्माण  कार्य  कलापों  में

 गार  क्षमता  का  उपयोग  कर  सकें  और  कौशल्य  प्रशिक्षण  का  तरीका  तथा  मूलभूत  संरचना  संबंधी  सहायता

 उन  विशेष  वित्तपोषित  आवासन  योजनाओं  की  अनुरूप  होना  सुनिश्चित  किया  जा  सके  |  ये

 आवास  योजनाएं  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वालों  के  लिए  नहीं  बनाई  गई  इसलिए

 पालिकाओं  द्वारा  लाभभोगियों  का  पता  लगाने  की  भूमिका  से  संबंधित  हमारा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ऐसी  आवास  योजनाओं  के  स्थल-निर्धारण  से  संबंधित  निर्णय  लेने  में  सहयोग  देने  कै  प्रश्न  पर
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 फालिकारं  भी  शामिल  हो  सकती  इससे  अधिक  महत्वपूर्ण  होया  नग  रपालिकाओं  द्वारा  आवास
 निर्माण  कायंकलाप  और  संबद्ध  मूलभूत  संरचना  के  सभी  आयामों  में  रोजधार  का  उसे  बढ़ाने
 और  तस्पश्चात्  उसकी  पूर्ति  करने  में  उसकी  महत्वपूर्ण  हम  विशेषतः  आशा  करेंगे  कि  वे  ऐसे
 आयास  निर्माण  कार्यकलापों  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  संबद्ध  रोजगार  तथा  द्वितीयक  तथा  तृतीयक  रोजगारों  में
 गरीब  परिवार  के  युवक्र-मुवतियों  का  पता  प्रशिक्षित  उन्हें  नियोजित  करेंगे  ।

 हमारे  कार्यक्रम  के  इस  हिस्से  का  लक्ष्य  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  शहरी  गरीब  व्यक्ति  हैं  ।

 शहरी  बस्तियों  में  गरीबी  की  रेखा  1983-84  के  मूल्यों  पर  किसी  परिवार  की  वाषिक  आय  7300
 रुपये  के  रूप  में  परिभाषित  की  गई  है  ।  अनुमूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन-जाति  तथा  महिला  लाभ

 प्राप्तकर्ताओं  के लिए  अधिक  सहायता  का  प्रस्ताव  है  तथा  हमें  उम्मीद  है  कि  हमारे  कार्यक्रम  का  लाभ
 प्राप्त  करने  हेतु  उनको  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  हर  कोशिश  की  जाएगी  ।  हमें  नगरपालिकाओं  को  यह
 कार्य  सौंपना  चाहिए  कि  वे  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  माइक्रो  उद्यमों  का  पता  लगाए  जाभे  को  प्रोत्साहन  दें  ।

 उनका  इस  दिशा  में  मार्गदर्शन  करने  के  लिए  हमने  तीन  व्याख्यात्मक  सूचियों  का  प्रस्ताव  किया  पहली
 में  वे  शहरी  सेवाएं  हैं  जिनमें  विशेष  प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  नहीं  है  जंसे  फेरी
 मोटा  मरम्मत  दूसरी  में  वे  शहरी  सेवाएं  हैं  जिनमें  कुछ  विशेष  प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  होती  है
 जैसे  हेयर  डे  सेक्रेटेरियल  कार्य  तथा  बिजली  और  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  की  मरम्मत  और  तीसरी  में

 शंहर  पर  आधारित  माइक्रो  निर्माण  जमे  फर्लीचर  बैंकिंग  यूनिटें  और  लोहारगिरी  के  कार्य
 शामिल  हैं  ।

 हम  नगरपालिकाओं  से  यह  उम्मीद  करते  हैं  कि  वे  समीपी  समितियों  से  बातचीत  करके  लाभ
 प्राप्तकर्ताओं  का  पता  लगाएं  |  हम  उनसे  यह  भी  उम्मीद  करेंगे  कि  वे  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  की  सूची  का
 व्यापक  प्रचार  ताकि  चयन  प्रक्रिया  सामान्य  सहमति  पर  सुस्पष्ट  हो  और  साफ

 दिखाई  दे  |  ऐसी  शहरी  सेवाओं  और  माइक्रो  विनिर्माण  का  पता  लगाना  नगरपालिकाओं  का  काये  होगा
 जिनकी  सबसे  अधिक  संभावना  मालूम  होती  ताकि  संभावनाओं  के  बारे  से  इच्छुक  आवेदकों  को
 सलाह  दी  जा  सके  |  नंगरपालिकाओं  की  यह  भी  जिम्मेदारी  होगी  कि  वे  प्रशिक्षणा्थियों  की  व्यवस्था  करने
 के  लिए  प्रशिक्षण  संस्थानों  क ेसाथ  और  ऋण  आवेदनों  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  बैंकों  के  साथ  संपकों

 बनाएं  ।  स्वाभाविक  है  कि  सहायताओं  का  वितरण  उनके  माध्यम  से  किया  जाएगा  ।  प्रशिक्षण

 पूरा  होने  और  ऋण  प्राप्त  करने  के  बाद  नगरपालिकाओं  को  लाइसेंसों  को  जारी  स्थान  उपलब्ध
 स्थानों  और  कियोस्क  की  स्थिति  के  संबंध  में  तथा  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  में  अवश्य  सहायता

 चाहिए  ।  हम  बैंकों  से  यह  उम्मीद  भी  करते  हैं  कि  वे  ऋणों  की  वसूली  में  नगरपालिकाओं  की
 मदद  लेंगे  ।

 संक्षेप  में  कार्यक्रम  के  इस  भाग  में  नगरपालिका  की  प्रशासन  पद्धति  के  आधार  के  रूप  में
 कल्पना  की  गई  हम  नेहरू  रोजगार  योजना  के  इस  भाग  के  लिए  एक  पूरे  वर्ष  हेतु  370  करोड़  रु०
 निर्धारित  कर  रहे  चूंकि  शहरीकरण  का  हमारा  वर्तमान  ढांचा  उच्च  महानगर  की  दिशा  में  पूरी
 तरह  उन्मुख  है  और  इन  शहरों  में  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम  पहले  ही  चल  रहे  इसलिए  हमने  इन  चार
 शहरों  के  लिए  योजना  के  इस  भाग  के  अधीन  केंद्रीय  अंशदान  को  ऋण  तथा  सहायता  योजना  के  लिए
 एक-एक  लाख  रुप्रए  प्रशिक्षण  तथा  मूल  संरचना  सहायता  संबंधी  हिस्से  को  50-50  लाख  रुपए
 तक  करने  निर्णय  किया  है  ।  शेष  केंद्रीय  अशदान  को  राज्यों  द्वारा  .  जार  उच्च  महानगरों  के

 इन  राज्यों  में  शहरी  बस्तियों  में  गरीबी  की  मात्रा  के  अनुपात  में  प्राप्त  किया  जाएगा  ।  हम
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 राज्यों  से  यह  उम्मीद  करेंगे  कि  वे  प्रत्येक  जिले  में  गरीबी  की  मात्रा  के  अनुपात  से  निंधियों  को  जिलीं
 में  आवंटित  करेंगे  ।  इन  जिलों  में  गरीजी  के  अंकड़े  सहज  ही  उपलब्ध  हैं  ।  जिला  स्तर  से  नीचे
 निधियों  का  वितरण  जिले  में  भिन्न-भिन्न  शहरी  बस्तियों  की  जनसंख्या  के  हिस्से  के  आधार  पर  किया
 जाना  चाहिए  ।

 प्रशिक्षण  और  अवसंरचनात्मक  सहायता  संबंधी  संपूर्ण  खर्च  का  बहन  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  किया

 जाएगा  ।  राज  सहायताओों  संबंधी  आधा  खबर  केन्द्र  द्वारा  किया  जाएगा  ।  शेष  50  प्रतिशत  खर्च  को
 राज्य  सरकारों  तथा  नगरपालिकाओं  के  मध्य  उस  अनुपात  में  बांटा  जाएगा  जैसा  वे  आपस  में  सुनिश्चित
 करेंगे  ।  बैंकों  को  राज  सहायता  की  मात्रा  से  तीन  ग्रुणा  प्रदान  करने  के  अनुदेश  दे  दिए  गए  हैं  ।

 हमें  आशा  है  कि  नेहरू  रोजगार  योजना  के  माइक्रो  उद्यम  संघटक  के  माध्यम  से  हम  भारत  के

 शहरी  भागों  में  उद्यम  तथा  पहलशक्ति  को  फलता-फूलता  देख  जो  मन  तथा  आत्मा  को  मारने
 वाले  जोखिम  नीरस  रोजगारों  की  निराशाजनक  खोज  की  बजाय  स्व-रोजभार  को  प्रोत्साहन
 देने  के  जरिए  हमारे  समाज  में  आत्मविश्वास  तथा  आत्मनिर्भरता  के  पुनरुत्पादन  की  ओर  एक
 कदम  है  ।

 हमारे  युवक  रूपी  फूलों  को  डंठल  में  ही  मुरझाने  के  लिए  नहीं  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमारे

 युवक-युवतियों  की  प्रफुल्लता  की  काम  की  तलाश  में  घर  से  रोजगार  कार्यालयों  और  फिर  वहाँ  से
 वापसी  तथा  घर  से  कार्य  स्थल  और  वापसी  की  बेकार  भागदौड़  से  अधिक  और  कोई  दूसरी  चीज  नष्ट

 नहीं  करती  ।  हमें  अपने  युवकों  को  अवश्य  अवसर  देना  हमारा  युवा  प्रतिभा  से  यरिपूर्ण  है  ।

 हमारी  जनता  हमारी  सबसे  मूल्यवान  सम्पत्ति  वे  केवल  अवसर  चाहते  जो  इसके  बदले  में  अपनी

 मातृभूमि  के  लिए  अपना  सब  कुछ  देने  के  लिए  तैयार  आधुनिक  भारत  के  संस्थाएक-निर्माता  के  जन्म
 शताब्दी  के  इस  वर्ष  में  हम  जवाहर  रोजगार  योजना  और  नेहरू  रोजगार  योजना  शुरू  कर  रहे  हैं  जो

 एक  साथ  उनके  आशद्याक्षर  जै०  एन०  को  प्रदर्शित  करते  जिन्होंने  हमारे  देश  में  इतनी  गवं  तथा
 विश्वास  की  भावना  जागृत  की  ।

 12.57-1/2  स०  प०

 प्रत्यक्ू-कर  विधि  विधेयक--जारी

 अध्यक्ष  सहोदंध  :  अब  श्री  चह्नाण  उत्तर  दें  ।

 विस  सम्त्री  एस०  बी०  :  मुझे  उन  सदस्यों  के  त्रति

 आभार  प्रकट  करना  चाहिए  जिन्होंने  आयकर  विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग  लिया  है  और

 अत्यन्त  मूल्यवान  सुझाव  दिए  हैं  यद्यपि  जहां  तक  विधेयक  का  संबंध  है  वे  इतने  सेंगत  नहीं  हैं  ।

 सदस्यगण  द्वारा  अनेक  सुझाव  दिए  गए  हैं  जो  वास्तव  में  इस  सदन  में  लाए  गए  विधेयक  के  विषय  से

 बाहर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चलिए  हम  मध्याह्न  भोजन  करते  हैं  |  फिर  सभा  2.00  म०  प०  पर  पुनः
 समवेत  होगी  ।

 क्री  एस०  बो०  चह्माभ  :  ठीक  है  ।
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 12.58  ज०  प०

 सत्पश्चात्  लोक  सभा  सध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ।

 2.06  स०  प०

 मध्याह्र  भोजन  के  पश्चात्  लोक  सभा  2.06  प्त०  प०  पर  पुमः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 प्रत्यक्षकर  विधि  विधेयक--जआरी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एस०  बी०  चह्नाण  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 वित्त  मनन््त्री  एस०  बो०  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  के

 प्रति  आभार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  है  ।  इनमें  से  कुछ  ने  तो  अत्यन्त

 मूल्यवान  सुझाव  दिए  यद्यपि  वे  इस  विधेयक  के  पुर:स्थापित  रूप  के  क्षेत्र  में  नहीं  आते  कितु  यह

 महत्वपूर्ण  सुझाव  हैं  जिन  पर  वास्तव  में  किसी  उचित  समय  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 दो  या  तीन  सामान्य  मुद्दे  ऐसे  हैं  जिनके  संबंध  में  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  अपना  सन्तोष  प्रकट

 किया  है  ।  मेरे  विचार  से  जिस  किसी  सदस्य  महोदय  ने  बोला  है  कुल  मिलाकर  किसी  ने  भी  विधेयक

 का  विरोध  नहीं  किया  उनमें  से  सभी  ने  इस  परन्तुक  के  साथ  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  कि  ऐसा
 भी  किया  जाना  चाहिए  ।  अतः  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  नए  विचारों  के  अतिरिक्त  जो

 कुछ  भी  सदन  के  समक्ष  लाया  गया  है  उसको  सभा  की  सहमति  प्राप्त

 मैं  माननीय  सदस्य  डा०  राजहंस  की  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों
 में  किसी  प्रकार  का  यौक्तिकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  पास  प्रत्यक्ष  करों  के  संबंध  में  विभिन्न

 कानून  परन्तु  ये सभी  इतने  जटिल  हैं  कि  ऐसी  कोई  एक  संविधि  नहीं  है  जिसमें  यह  सभी  अधिनियम

 इकट्ठ॑  किए  जाएं  ।  सरकार  विशेषज्ञों  की एक  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार  कर  रही  है  जो  इस
 प्रश्न  की  जांच  करेगी  और  तत्पश्चात्  जितना  संभव  हो  सके  उन्हें  युक्तियुक्त  बनाने  का  प्रयास  करेगी
 ताकि  आजकल  जो  जनता  को  इस  क्षेत्र  में  विभिन्न  कानूनों  और  इस  क्षेत्र  में  विभिन्न  विशेषज्ञों  से

 सलाह  लेने  में  जो  कठिनाई  हो  रही  है  उसको  दूर  किया  जा  विशेषज्ञों  स ेसलाह  न  लेनी  पड़े  ऐसा

 नहीं  किया  जा  सकता  है  यद्यपि  उन्हें  एकत्र  किया  गया  है  |  इस  तथ्य  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता

 उन्हें  इस  विशेष  क्षेत्र  में  विशेषज्ञों  स ेसलाह  लेनी  होगी  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  एक  और  मुहा  उठाया  गया  था  जिसके  संबंध  में  मैंने  अपने  सभी

 कारियों  से  सलाह  ली  है  ताकि  मुस्ते  पता  चले  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सूचना  में  यह  लिखा  है  कि  यदि
 आप  25  हजार  रुपए  अथवा  10  हजार  रुपए  या  जो  कुछ  भी  हो  नहीं  भेजते  तो  यह  आपको
 देनी  पड़ेगी  ।  वास्तव  में  सूचना  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  अधिनियम  के  अधिकांश  भाग  में  ऐसा

 इस  तथ्य  को  कोई  भी  नहीं  नकार  सकता  है  ।  जो  कानून  पारित  किया  गया  है  उसमें  यह  समाविष्ट
 किया  गया  है  कि  न्यूनतम  एक  हजार  रुपए  होगा  और  अधिकतम  25  हजार  रुपए  कितु  इसको  उगाही  केवल
 तब  की  जा  सकती  है  जब  आयकर  अधिकारी  अथवा  जो  भी  पूछताछ  करने  वाला  अधिकारी

 है  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचता  है  कि  वह  जानबूझकर  प्राधिकरण  के  समक्ष  इसलिए  उपस्थित  नहीं  होता  है
 ताकि  उसके  मामले  को  निपटाया  न  यदि  इस  प्रकार  का  निष्कर्ष  निकाला  जाता  केवल  उसी
 बरण  पर  अत्यन्त  अपवादात्मक  मामलों  में  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।
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 मैं  समझता  हूं  कि  इसको  अधिक  सख्त  बनाने  का  हरादा  नहीं  किसी  न  किसी  कारण  से  यदि
 आयकर  अधिकारी  स्वयं  हड़ताल  पर  हैं  अथवा  ऐसी  कोई  परिस्थिति  है  फिर  तो  इस  प्रकार  का  दायित्व

 उस  थ« ्यक्ति  पर  थोप  दिया  जाता  यह  इस  विशेष  धारा  का  सही  अर्थ  नहीं  है  ।

 हम  आपको  विश्वास  दिलाते  हैं  कि  ऐसा  करने  का  हमारा  तनिक  भी  विश्वार  नहीं  कितु
 एक  अन्य  मुद्दे  का  उल्लेख  मैं  करना  चाहता  मेरे  विचार  से  श्री  शांताराम  नायक  ने  ही  संभवतः
 आयकर  फार्म  का  यह  मुह्ा  उठाया  ।  आयकर  फार्म  एक  जटिख  दस्तावेज  है  और  यह  इस  कारण  और
 भी  जटिल  हो  गया  है  क्योंकि  अंग्रेजी  और  हिन्दी  दोनों  को  एक  साथ  लेना  मैंने  पूछा  था  कि  क्या

 हम  इन  दो  को  अलग  कर  सकते  हैं  ताकि  यह  फार्म  एक  छोटा  दस्तावेज  बन  सके  ।  राजभाषा
 विभाग  इस  बात  पर  जोर  दे  रहा  था  कि  प्रत्येक  दस्तावेज  दो  भाषाओं  में  होना  इसीलिए  यह
 बड़ा  फार्म  बना  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हूं  कि हम  निश्चय  ही  इस  क्षेत्र  में
 विशेषज्ञों  से सलाह  लेंगे  ताकि  करदाता  से  केवल  ऐसी  सम्बद्ध  जानकारी  पूछी  जाए  जो  अत्यन्त

 पूर्ण  हो और  बाकी  सभी  असंबद्ध  बातें  हटा  दी  जाएं  ।  इसके  लिए  हमारा  कर  विशेषज्ञों  से  परामर्श
 करने  का  विचार  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  बे सलाह  दे  सकते  हैं  कि  हम  किस  प्रकार  फार्म  को और  सरल

 बना  सकते  हैं  ।

 ओ  पी०  कुलमदई बेल  :  हम  एक  अर्थात्  अंग्रेजी  का  प्रयोग  करके  ही
 इसको  सरल  बना  सकते  हैं  ।

 श्री  एस०  बी०  बह्माण  :  यह  तो  अ०  भा०  अ०  द्र०  मु०  १०  के  विचार  हैं  ।

 इसी  सभा  ने  राजभाषा  अधिनियम  में  स्वयं  यह  उपबन्ध  बनाया  है  कि  हम  फार्म  तथा  अन्य

 सामग्री  दो  भाषाओं  में  और  इन  दोनों  को  साथ-साथ  रखा  जाएगा  ।  इसको  अलग  नहीं  किया
 जा  सकता  इसीलिए  फार्म  कुछ  बड़ा  लगता  है  ।

 मैं  कर-निर्धारण  फाम्म  के  बारे  में  भी  कह  रहा  था  ।  हमारा  फार्म  को  और  सकल  करने  का

 विचार  लोग  आयकर  अधिकारी  से  क्यों  डरते  हैं  ?  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिससे  माननीय

 गण  पूरी  तरह  अवगत  हैं  ।  मुझे  और  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उन्हें  इसका  और  भी  थोड़ा
 भय  होता  ।  ईमानदार  लोग  जो  कर  देते  हैं  उन्हें  तनिक  डरने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  उन्हें  कुछ  भी

 छिपाना  नहीं  है  ।  जिन  लोगों  को  कुछ  छिपाना  काला  धन  कमाना  है  और  इस  स्थिति  में  लाभ
 उठाना  केवल  ऐसे  लोगों  को  इनका  भय  कितु  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  कर  सकता  हूं  कि

 कारियों  में  भी  कुछ  ऐसे  अवांछनीय  तत्व  भी  हैं  और  जो  केवल  2  या  3  प्रतिशत  या  इससे  भी

 तीन  प्रतिशत  भी  इससे  भी  थोड़े  लोग  ऐसा  काम  करते  हैं  जो  वांझनीय  नहीं  है  और  पूरे  संगठन
 की  भी  बदनामी  होती  और  इसीलिए  हमें  इस  बात  की  धिन््ता  है  कि  हम  जनता  को  अच्छी  तरह
 जानकारी  दें  ताकि  उन्हें  .  हो  कि  फार्म  किस  प्रकार  भरने  हैं  ।

 90  प्रतिशत  मामलों  में  स्वनिर्धारित  कर  स्वीकार  किया  जाता  है  ।  केवल  लगभग  तीन  प्रतिशत
 मामलों  में  जहां  भारी  राशि  हैं  स्वनिर्धारण  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  है|  थोड़ी  राशियों  के  लिए  कोई
 चिन्ता  नहीं  करता  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  आप  सही  जानकारी  नहीं  देंगे  ।  सही  जानकारी
 देना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  आप  जो  विवरणी  देते  हैं  उनको  देखकर  यदि  आयकर  अधिकारी  इस
 निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  इसमें  कोई  गलती  जो  विवरणी  से  प्रथमदृष्टया  सामने  आती  तो  उनका
 अधिकार  बन  जाता  है  कि  वह  पूरी  तरह  पूछताछ  करें  और  अतिरिक्त  जानकारी  भी  मांग  कितु
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 सय  मिलाकर  विभाग  द्वारा  स्वमृश्यांकन  97  प्रतिशत  मामलों  में  स्वीकार  किया  जाता  है  और  केवल
 शेष  लैन  प्रतिशत  संपूर्ण  जांच  का  सहारा  लिया  जाता  है  ।

 ह

 मैं  समझता  हूं  कि  मैं  श्री  टोम्बी  सिंह  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  को  एक  वर्ग  मान  कर  किसी  प्रकार
 की  के  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  मुद्दे  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  हूं  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि
 सभी  पिछड़े  वर्गों  को  2$  15  प्रतिशत्त  अथवा  10  प्रतिशत  की  आथिक  सहायता  उपलब्ध

 तो  प्रथम  वर्ग  उत्तर-पूर्वी  पब॑तीय  क्षंत्र  और  सुदूर  क्षंत्र  वास्तव  में  यह
 यर्म  की  अर्थात्  लगभग  25  प्रत्तितत  की  आथिक  सहायता  के  हकदार  इसका  एक  दूसरा  दर्जा

 भी  है  जो  कि  वास्तव  में  15  प्रतिशत  का  हकदार  था  और  यही  एक  राज  सहायता  वहां  उपलब्ध  थी  ।

 बैंक  के  द्वारा  रियायती  दरों  पर  ऋण  उपलब्ध  कराया  गया  था  |  लेकिन  उसका  कर-संरचना  से  कोई

 सरोकार  नहीं  है  |  पिछड़े  क्षंत्रों  में  यदि  कोई  व्यक्ति  काला  धन  कमाता  तो  मैं  यह  नहीं
 समझता  कि  माननीय  सदस्य  यह  कहने  को  दृच्छुक  होंगे  कि  धन  कमाने  के  पश्चात्  भी  उन  व्यक्तियों
 से  कर  नहीं  लिया  मैं  नहीं  समझता  कि  सरकार  द्वारा  इन  बातों  को  स्वीकार  करना  सम्भव

 अन्य  जीजों  के  सम्बन्ध  में  मेरे  विचार  से  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 जहां  तव  अनिवासी  भारतीयों  की समय  अवधि  का  प्रश्न  तो  जिन्हें  पहले  यहां  रहने  के  लिए
 90  दिन  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  थी  उस  अवधि  को  हमने  बढ़ाकर  150  दिन  कर  दिया  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  डा०  राजहूंस  यह  कहेंगे  कि  150  दिन  ही  क्यों  किया  गया  270  दिन  क्यों

 नट्रीं  किया  गया  ।  इस  प्रकार  365  दिनों  में  थोड़ा  ही  समय  बच  जाता  अतः  इससे  वह
 करीब  भारत  के  नागरिक  हो  जाते  हैं  और  इसके  फलस्वरूप  उन्हें  अनिवासी  भारतीय  होने  के  कारण

 मिलने  वाली  जो  कि  काफी  नहीं  मिल  पार्येगी  ।  मेरे  विचार  से  आप  अनिवासी  भारतीयों

 को  यहां  ज्यांदा  अवधि  के  लिए  रहने  का  अनुरोध  करके  उनका  हित  नहीं  कर  रहे

 श्री  शांताराम  नायक  ने  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाया  जो  कि

 अर्थात्  अवमूल्यन  और  पू  जो
 निवेश  में  छूट  के  बारे  में  यह  वास्तव  में  सम्पूर्ण  भारत  में  उपलब्ध  है  ।  उस

 सभध  व्याध्त  अधिनियम  के  फलस्वरूप  गोबा  एक  विशिष्ट  क्षेत्र  जिसके  कारण  वहां  के  लोग  अभी

 क्षी  उन  सभी  रियायतों  का  लाभ  उठा  रहे  यदि  पति-पत्नी  दोनों  ही
 कर  की  अदायगी  करत

 तो  यह  प्रश्न  नहीं  उठेगा  ।  लेकिन  यदि  एक  करदाता  है  और  दूसरा  नहीं  तो  इस  घारा  के  तहत  जो

 अवमभुूल्थन  छूट  की  स्वीकृति  है  वह  उन्हें  नहीं  मिल  पायेगी  ।  हम  इस  मामले  का  अध्ययन  कर  रहे  हैं  ।  हम

 इसका  समाधान  ढूंढने  की
 कोशिश  लेकिन  मेरे  विचार  से  सरकार  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं

 कि  इस  सम्बन्ध  में  गोबा  सरकार  या  गोवा  के  सभी  आयकर  अधिकारियों  को  एक  विशेष  प्रकार

 की  मात्र  गोवा  के  लिए  अपनाने  का  निर्देश  दे  मेरे  विचार  से  इस  अधिनियम  में

 आवश्यक  संशोधन  किए  बिना  हेम  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्देश  नहीं  दे सकते  ।  जहां  तक  सरकार

 का  सम्बन्ध  तो  हम  इसकी  अच्छी  तरह  से  जांच  करेंगे  और  अधिनियम  में  संशोधन  कर  कोई  इसके

 समाधान  ढूंढने  की  कोशिश  करेंगे  ।  इस  अधिनियम  में  संशोधन  किए  मैं  नहीं  समझता  कि  किसी

 आय-कर  अंधिकारी  को  निर्देश  देने  से  कोई  लाभ

 श्री  शांताराम  नायक  :  कृपया  इसकी  जांच

 आओ  एस०  थो०  चब्हाण  :  निश्चय  मैं  इसकी  जांच  कर  रहा  हूं  ।  मैंने  अधिकारियों  से  इस

 सम्बन्ध  में  जांच  करने  और  इसका  एक  सोहादंधूर्ण  हल  ढूंढने  का  आग्रह  किया  है  ।

 ऐक  और  मुद्दा  जो  उठाया  गया  था  वह  आय-कर  अधिकारियों  द्वारा  लगाए  गए  छापों  तथा
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 उनको  प्रदान  की  जाने  वाली  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  था  ।  हाल  ही  उत्तर  राजस्थान  और
 दो  जगहों  पर  कुछ  घटनाएं  हुई  जहां  कुछ  लोगों  ने  अपार  काले  घन  का  अजंन  किम्रा  सकत्स

 है  कि  इसकी  सूचना  आय-कर  अधिकारियों  को  हो  और  जब  वे  उस  क्षेत्र  में  छापा  मारल  चाहते
 तो  उन  लोगों  द्वारा  गुण्डों  की  सहायता  से  आयकर  अधिकारियों  के  साथ  बुरा  बर्ताव  किया  श्रया  |

 मुझे  यही  सूचना  मिली  मैंने  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  खुद  बिखकर  यह  अनुरोध  किया  है  कि  ऐसे
 मामले  में  उन्हें  पुलिस  सुरक्षा  प्रदाव  की  जानी

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंत  :  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  उन्हें  पुलिस  सुरक्षा
 मिले  ।

 भ्री  एस०  बो०  चब्हाण  :  यह  उन्हें  निश्चय  ही  मैं  नहीं  समझता  कि  राज्य  सरकारें
 किसी  भी  प्रकार  का  असहयोग  दिखाएंगी  ।  अंततः  अय-कर  अधिनियमों  के  द्वारा  राज्य  सरकारें  ही
 लाभान्वित  होंगी  ।  आय-कर  का  80  से  85  प्रतिशत  भाग  राज्य  सरकारों  को  उपन्ब्ध  होगा  और  बहुत
 ही  कम  धन  केन्द्र  को  प्राप्त  अतः  इसका  एक  पहलू  यह

 इसका  दूसरा  पहलू  यह  है  अधिकारियों  को  अपना  कतंब्य  निभाना  चाहिए  ।  ब्रदि  किसी
 अधिकारी  को  किसी  भी  वर्ग  द्वारा  सरकारी  कार्य  के  करने  में  बाधा  उत्पन्न  की  ज्सती  तो  राज्य
 सरकार  और  केन्द्र  सरकार  का  यह  उत्तरदाग्रित्व  हो  जाता  है  कि  वे  एक-दूसरे  को  सहायता  प्रदान
 करें  और  यह  देखें  कि  थे  अपना  काम  सही  ढंग  से  कर  सके  ।  यदि  कोई  शिकायत  तो  इसे  हर  संभव
 प्रयास  कर  दूर  किया  जाना  चाहिए  परर्तु  यदि  आपको  कोई  परेशानी  हो  तो  आप  उच्च  अधिकारी  से
 शिकायत  लेकिन  आप  किसी  अधिकारी  को  उनका  कतंब्य  पूरा  करने  से  नहीं  रोक  सकते  ।  अतः

 हम  सभी  अधिकारियों  को  विश्वास  दिला  सकते  हैं  कि  उन्हें  ऐसे  लोगों  से  भयभीकत  नहीं  होना  ऋहिए
 और  जहां  ऐसे  छापे  मारना  अत्यन्त  आवश्यक  हो  वहां  उन्हें  पीछे  नहीं  हटना  चाहिए  ।

 एक  और  मुद्दा  जो  हमररे  एक  पूर्वाधिकारी  द्वारा  उठाया  गया  था  वह  बह  है  कि  ये
 छापे  मेरे  इशारे  पर  मारे  जा  रहे  जहां  तक  मैं  अपने  अशुभव  खरे  कह  सकता  हूं  कि  मैं  कन्नी  भी

 ऐसे  कार्यों  में  शामिल  नहीं  हुआ  यह  अधिकारियों  के  ऊपर  निर्भर  करता  अंततः  यदि  यह
 प्राप्त  सूचना  के  ऊपर  निर्भर  करता  यदि  सूचना  उपलब्ध  तो  हर  सम्भव  आप  कहीं  भी

 जाकर  छापे  मार  सकते  हैं  |  लेकिन  इसमें  मात्र  एक  प्रतिबंध  यह  है  कि  जब  छापा  मारना  तो  यह
 इस  प्रकार  किया  जाना  चाहिए  जिससे  बहुत  कम  लोग  यह  जान  सकें  कि  वास्तव  में  क्या  किया  जा

 रहा  है  ।  सबसे  पहले  आपको  यह  सुनिश्चितः  करना  चाहिए  कि  आपको  जो  सूचना  प्राप्त  हुई  है  वह
 वास्तव  में  विश्वसनीय  है  |  यदि  यहू  किसी  अन्य  उद्देश्य  उदाहरणार्थ  कोई  व्यक्ति  किस्ली  व्यक्ति
 विशेष  को  परेशान  करने  के  उद्देश्य  से  छापे  मारने  की  सूच्नना  दे  रहा  तो  निश्चय  ही  यहू
 रास्ता  अख्त्यार  करना  होगा  और  यह  उचित  कदम  कदम  नहीं  होगा  ।  आय-कर  छापे  परेशान  करने
 प्रक्रिया  नहीं  आप  किसी  व्यक्ति  विशेष  को  मात्र  इसलिए  परेशान  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  आप
 उसे  पश्तन्द  नहीं  चाहे  वह  किसी  विशेष  दल  से  सम्बद्ध  है  या  यह  बिस्कुछ  ही  प्रिन्न  बात

 है  और  युक्तिसंगत  नहीं  लेकिन  यदि  आपको  सही  सूचना  प्राप्त  होती  है  तो  वह  किसी  भी  दल्ल
 का  क्यों  न  हो  यह  एक  ऐसा  व्यक्ति  है  जो  अपनी  आय  छुपाने  को  कोशिश  कर  रह्दा  धन  संचय  कर

 रहा  वह  अपने  धन  का  ब्यौरा  नहीं  दे  रहा  और  सरकार  को  कर  अदा  नहीं  कर  रहा  सभी

 दृष्टि  से  यह  छापा  मारमे  का  उचित  मामला  है  चाहे  बह  व्यभित  कोई  भी  हो  ओर  किसी  भी  दल  से
 क्यों  न  हो  ॥
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 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  श्री  पासवान  जो  का  यह  तक  सही  है  कि  यदि  कोई  दल  न्यायालय  में
 अपील  करता  है  तो  हमें  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहिए  कि  अपील  करने  के  पहले  उन्हें  धन  जमा

 करवाना  चाहिए  और  फिर  न्यायालय  से  न्याय  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  हमें  यह  निर्णय  नहीं  लेना
 कि  न्यायालय  ने  सही  स्थगन  आदेश  दिया  है  या  गलत  ।  वास्तव  में  यह  निर्णय  न्यायाधीश  को  लेना

 है  ।  यह  गलत  है  या  सही  इसका  निर्णय  करना  न्यायपालिका  का  काम  कार्यपालिका  के  रुप  में
 यदि  आपको  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर  निर्णय  देना  जो  हमें  हमारे  अधिकारियों  द्वारा  मिली  हो
 तो  मैं  नहीं  सोचता  कि  यह  एक  उचित  निर्णय  होगा  |  हमें  एक  ऐसी  व्यवस्था  रखनी  चाहिए  जहां
 न्यायपालिका  का  सम्मान  किया  वास्तव  जब  तक  हम  अधिनियम  में  संशोधन  नहीं  करते
 और  संविधि  में  एक  विशेष  प्रकार  की  उपबंधघ  नहीं  तब  तक  मेरे  विचार  से  किसी  भी  दल

 पहले  घन  देने  के  लिए  और  बाद  में  स्थगन  आदेश  प्राप्त  करने  की  कोशिश  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।

 इस  बात  से  इनकार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  ऐसे  अनेक  लोग  हैं  जो  इस  तरीके  से  बहस  करते  हैं  कि

 वह  अनेकों  स्थगन  आदेश  प्राप्त  करने  में  सफल  हो  जाते  जिसके  फलस्वरूप  सम्पूर्ण  मामले  पर

 अन्तिम  रूप  से  निर्णय  लेने  के  लिए  10  से  12  साल  लग  जाते  हैं  तथा  सरकार  को  धन  का  नुकसान
 उठाना  पड़ता  है  |  जिन  मामलों  में  स्थगनादेश  दिए  गए  हैं  उनमें  10,000  करोड़  से  ।  5,000  करोड़

 रुपए  तक  राशि  अंतग्रेस्त  कई  बार  आयकर  विभाग  में  ही  उच्चाधिकारियों  द्वारा  ही  स्थगनादेश

 दे  दिए  जाते  स्थगनादेश  पर  अधिकार  के  तौर  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  |  यदि  कोई

 प्रथमदृष्टया  मामला  है  कि  किसी  पार्टी  को  इसमें  सफलता  मिल  सकती  है  तब  निश्चय  ही  उन्हें
 देश  देने  का  अधिकार  होगा  |  लेकिन  इसके  लिए  न्यायालय  हैं  और  वहां  के  अधिकारी  इस
 अधिकार  का  उपयोग  कर  रहे  मैं  मात्र  यही  कह  कर  उनकी  आलोचना  नहीं  कर  सकता
 कि  किसी  मामले  विशेष  में  उनके  द्वारा  दिया  गया  स्थगनादेश  उचित  नहीं  यह  उनका  निर्णय  है  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  श्री  गोपेश्वर  को  छाट्टी  यात्रा  छंटनी  के  उपरांत  मिलने  वाली  देय
 राशि  और  परिवहन  भत्ता  जैसी  कई  बातों  के  बारे  में  गलत  जानकारी  दी  गई  ये  रियायतें  तो  पहले
 ही  से  दी  जा  रही  हैं|  मैं  नहीं  समझता  कि  कृष्ठ  और  किए  जाने  की  जरूरत  किसी  प्रकार

 उन्होंने  यह  जरूरी  समझा  कि  उन्हें  इनका  जिक्र  करना  चाहिए  ।  वह  यह  भी  कह  रहे  थे  कि  बचत  की
 कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जानी  चाहिए  और  किसी  लघु  बचत  योजना  पर  छूट  दी  जानी  चाहिए  ।
 मैं  नहीं  समझता  कि  इस  गति  से  कोई  भी  सरकार  काम  कर  सकती  है  ।  मैं  इस  बात  से  कभी
 सहमत  नहीं  हूं  कि  इस  तरह  की  रियायतों  के  सम्बन्ध  में  कोई  ऊपरी  सीमा  होनी  चाहिए  और  इस
 निश्चित  सीमा  के  बाद  तो  इसे  कर-योग्य  माना  ही  जाएगा  ।

 मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्यों  द्वारा  यही  मुख्य  मुद्दे  उठाए  गए  थे  और  मैंने  उनके  कया  प्रभाव
 हो  सकते  हैं  यह  स्पष्ट  करने  तथा  इस  मामले  में  सरकार  की  राय  के  बारे  में  बताने  का  प्रयास
 किया  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  सर्वंसम्भति  से  इस  विधेयक
 को  पारित  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 आय-कर  196,  धन-कर  1957  तथा  दान-कर
 1958  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  फ्र  विचार  किया  जाए  ।”

 40



 19  1911  प्रत्यक्ष-कर  विधि  विधेयक

 प्रस्ताव  स्कीक्रत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंड-वार  विचार  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  2,  3  और  4  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  से  4  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  से  4  विंधेयक  में  जोड़  विए  गए  ।

 2.26  ण०  प०

 महोदय  पीठासीम

 घारा  का

 श्री  एस०  बो०  चव्हाण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  44--

 खंड  का  लोप  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सीताराम  जे०  गावली--अनुषस्थित  ।  प्रश्न  यह  है  :

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  44--

 खंड  का  लोप  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  5,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  :

 5,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  6  48  का

 शो  पी  कुलनदईबेलु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :---

 पृष्ठ

 खंड  6  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 6.  आय-कर  अधिनियम  की  धारा  48  की  उपधारा  (1)  के  खंड  में  निम्नलिखित

 परंतुक  और  उसका  स्पष्टीकरण  जोड़े  अर्थात्  :--

 एसे  निर्धारिती  की
 दशा  में

 जो
 अनिबासी  भारतीय  हैं  या  विदेशी  निगमित

 निकाय  है  किसी  भारतीय  कंपनी  में  शेयरों  और  डिबेंचरों  के  रूप  में  किसी  पूंजी  भास्ति  के

 अंतरण  से  उद्भूत  पूंजी  अर्जन  की  ऐसे  अंतरण  के  सम्बन्ध  में  और

 अनन्य  रूप  से  उपगत  व्यय  और  शेयरों  और  डिबेंचरों  के  क्रय  में  आरम्भिक  रूप  से  उपयोग  की

 गई  उसी  विदेती  करेंसी  में  पूंजी  आस्ति  के  अंतरण  के  परिणामस्क्रूप  प्राप्स  या  उद्भूत
 फल  के  कुल  मूल्य  को  संपरिवर्तित  करके  परिकलित  किया  और  ठेसी  विदेशी  करेंसी
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 से  इस  प्रकार  परिकलित  पू  जी  अभिलाभ  को  भारतीय  करेंसी  में  पुन:संपरिवर्तित  किया

 इस  प्रकार  से  कि  पूंजी  अभिलाभ  के  परिकलन  की  पूर्वोक्त  तत्पश्चात  किसी

 भारतीय  कंपनी  और  उसके  शेयरों  और  डिबेंचरों  के  विक्रय  प्रत्येक  पुनः  विनिधान  से

 प्रोद्भूत  या  उद्भूत  पूंजी  अभिलाभ  की  बाबत  लागू  होगी  ।

 स्पध्टोकरण  खंड  के  प्रयोजनों  के  लिए  --

 भारतीयਂ  का  वही  अर्थ  है  जो  धारा  के  खंड  में

 निगमित  निकायਂ  से  अभिप्रेत  हे  विदेशी  भागीदारी
 और  अन्य  निगमित  निकाय  जिनका  कम  से  कम  साठ  प्रतिशत  भाग  प्रत्यक्षतः  या

 अप्रत्यक्षतः  अनिवासी  भारतीयों  के  स्वामित्व  में  है  तथा  विदेशी  न्यास  जिसमें  कम  से
 कम  साठ  प्रतिशत  फायदाप्रद  हित  अप्रतिसंहरणीय  रूप  में  अनिवाप्ती  भारतीय  द्वारा
 धारित  है  तथा  ऐसे  रूप  में  तथा  रीति  से  जैसाकि  विहित  किया  इस  प्रकार
 प्रमाणित

 करेंसीਂ  और  करेंसोਂ  के  वही  अथे  हैं  जो  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  1973  की  धारा  2  में

 भारतीय  करेंसी  का  विदेशी  करेंसी  में  संपरिवतंन  और  विदेशी  करेंगी  का  भारतीय
 करेंसी  में  पुनः  इस  निमित्त  विहित  विनिमय  की  दर  पर  किया

 किसी  अनिवासी  भारतीय  द्वारा  भारत  में  किसी  बैंक  में  अपने  अनिवासी
 खाते  में  से  शेयरों  तथा  डिबेंचरों  के  क्रय  में  उपयोग  की  गई  किसी  राशि  को  इस  प्रकार
 उपयोग  की  गई  करेंसीਂ  माना  जाएगा  ।”

 मेरा  संशोधन  आय-कर  अधिनियम  की  धारा  48  के  खंड  6  के  संबंध  में

 हम  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  भारत  सरकार  की  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  काफी  खराब
 वास्तव  में  हम  संकट  में  हैं  ।  यहां  तक  कि  योजना  मंत्री  ने  भी  सरकार  को  भेतावनी  दी  है  और  भारत
 की  अत्यधिक  मुद्रा-स्फीति  पर  नियंत्रण  तथा  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  पर  भी  अप्रसन्नता  व्यक्त  की

 है  ।  जहां  तक  भारत  का  संबंध  है  विदेशी  ऋण  के  मामले  में  अत्यधिक  कजं  के  बोझ  से  लदे  हुए  देशों  में
 से  हम  एक  हैं  और  हमारा  स्थान  लगभग  मेक्सिको  और  ब्राजील  के  बाद  आता  मेक्सिको  और
 ब्राजील  भारत  की  तुलना  में  काफी  छोटे  देश  हैं  परन्तु  जहां  तक  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  का  संबंध

 है  भारत  की  स्थिति  सबसे  खराब  है  ।  जब  तक  भारत  को  विदेशों  से  धन  प्राप्त  नहीं  होता  हम  और
 उद्योग  लगाने  और  अपने  देश  का  विकास  करने  में  सफल  नहीं  हो  सकते  ।  इसीलिए  मैं  धारा  48
 के  खंड  6  में  संशोधन  किए  जाने  पर  जोर  दे  रहा  हूं  ।  वास्तव  में  मुझे  खशी  है  कि  जहां  तक  अनिवासी
 भारतीयों  का  संबंध  मंत्री  महोदय  ने  उनके  लिए  यह  संशोधन  रखा  किन्तु  जहां  तक  अनिवासी
 भारतीय  कम्पनियों  का  संबंध  निगमित  निकायों  के  बारे  में  कोई  संशोधन  नहीं  किए  गए  मुझे
 यह  देखकर  चिंता  हुई  है  कि  प्रस्तावित  प्रत्यक्ष  कर  कानून  विधेयक  के  अनुसार
 धारा  48(1)  में  किये  जाने  वाले  संशोधन  से  केवल  अनिबासी  भारतीयों  को  ही  फायदा  होगा  ।
 यह  बात  हम  सब  जानते  हैं  कि  अधिकांश  अनिवासी  भारतीय  अवश्य  ही  अपनी  फालतू  धनराशि  को
 अपने  नाम  ही  रखना  चाहेंगे  किन्तु  वे इस  धनराशि  का  निवेश  उन  विदेशी  साक्षेदार

 सोसाइटियों  आदि  में  करना  चाहेंगे  जिनमें  उनके  शेयर  अधिक  होंगे  ।  यदि  ऐसा  है  तो  हम  इनमें

 42 t उ
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 निगमित  निकायों  को  भी  शामिल  क्यों  नहीं  करते  ?  ऐसे  प्रवल  स्वामित्वों  के  निर्धारण  का  मानदंड  यह  -

 है  कि  इन  कंपनियों  में  कम  से  कम  60  प्रतिशत  स्वामित्व  अनिवासी  भारतौयों  के  पास  होगा

 चाहिए  ।  ऐसा  करना  भाम  बात  हो  गई  हैं  भौर  1982  से  ही  भारत  सरकार  कौ  नीति

 यह  रही  है  कि  अतिबासौ  भारतीयों  को  अपना  फालतू  घन  भारत  में  लगाने  की  ओर  आकर्षित

 किया  जाए  ।

 इस  नीति  का  अनुश्रण  पिछले  सात-आठ  वर्षों  से  किया  जा  रहा  है।पदि  हम  निग्रसित  .

 निकायों को इसमें शामिल नहीं करते तो सरकार के प्रस्ताव में निहित उद्देश्य ही समाप्त हो इस संबंध में मैं सदन और माननीय वित्त मंत्री का ध्यान भारतीय रिजवं बेक के प्रपत्र की ओर दिलाना नाहूंगा जिसमें बिदेशौ समुद्रपारीय कंपनियों और अन्य निगमिन निकायों के द्वारा निवेश के बारे में बड़े स्पष्ट रूप में दिया गया आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित डद्ध,त करना चाहूंगा : नीति में एक अन्ध महत्वपूर्ण छूट यह है कि सीधे और पोर्टफोलियो निवेश कौ जो पंराग्राफ 3 और 4 में दी गई हैं बह सुविधायें अब समुद्रपारीय दार ट्रस्ट्रों समित्रियों और अन्य निगमित निकायों को भी मिल सकेगी जिनका स्वामित्व भारतीय मूल के या भारतीय नागरिकता के अनिवासी लोगों के हाथ में होगा । इस प्रकार के स्वामित्व के निर्धारण का मापदंड यह किया गया है कि इन निगमित निकायों का कम से कम 60 प्रतिशत स्कामित्व अनिवासी भारतीय मूल के लोगों का भारतीय राष्ट्रकों के हाथ में होगा । ऐसे निकायों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निर्धारित पन्र डी० ए० सी०ਂ पर एक सर्टीफीकेट दें जो कि समुद्रपारीय लेखा सनदौ लेखाकार/अधिकारिक सावंजनिक लेखाका र द्वारा दिया गया हो । यह प्रमाष्य पत्र उनके शेयरों में निवेश के आवेदनों के भारतीय रिजवं बेंक के या तो विदेशी मुद्रा के अधिकारिक बैंकों या नए शेयरों को जारी करने बाली कंपनियों के माध्यम से जमा कर सकते हैं ।” भारतीय रिजर्व बैंक के प्रपत्र से यह स्पष्ट है कि इन सुविधाओं के लिए निगमित निकायों को भी शामिल किया गया है | फिर ऐसे मामलों में आप मिगमित निकायों को कंसे छोड़ सकते हैं ? जब आप व्यक्तियों को शामिल करते तो आपको निगमित ट्रस्टों और अन्य निकायों को भी शामिल करने पर विचार करता चाहिए । राष्ट्र विदेशी मुद्रा के गहरे संकट का सामना कर रहा है और इस समय चालू खाते के घाटे में सुधार की बावश्यकता है । अधिकांश अनिवासी भारतीय जो यूरोपीय देशों ओर डत्तरी अमरीका में रहते अपने पसीने की कमाई को समुद्रपारीय निगमित निकायों के माध्यम से निवेश करते हैं और अधिकांश सीधा निवेश इन्हीं समुद्रपारीय कंपनियों के माध्यम से होता हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था कि हमारे राष्ट्र को अपने इतिहास पर गवें अपने वर्तमान पर गये है और उसे भविष्य पर भी गे की आशा हूँ । इसलिए राष्ट्र का कार्य रुकना नहीं चाहिए चाहे अस्थायी रूप से कुछ निराशायें ही क्यों न हों । जब ऐसी स्थिति हो तो हमें योजना और काययंत्रमों के कुछ ऐसे उपायों को अपनाना जिससे कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा का अधिक मात्रा में निविश हो और हम ज्यादा उद्योगों की स्थापना कर सकें । हम ऐसा नहीं कर रहे हैं । आप इसे केवल व्यक्तियों तक सीमित कर रहे लेकिन 45.
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 इस  संशोधन  विधेयक  को  पारित  करके  आप  वह  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  जो  आप  चाहते  अतः  मैं
 जाभतीय  वित्त  मंत्री  दे  अनुरोध  करूंगा  कि  ट्रस्टों  और  कंपनियों  के  साथ  मिगमित  निकायों  को  भी  इन

 सुविश्वाओं  को  प्राप्त  करमे  में  शामिल  कर  लें  ।

 सरकार  जो  संशोधन  लाने  जा  रही  है  उसका  तब  तक  कोई  लाभ  नहीं  है  जब  तक  कि
 झुसमें  समुद्रपारीय  निगमसित  निकायों  को  शामिल  न  किया  जाये  जहां  से  वित्तीय  निवेश  का  मुख्य  स्रोत
 प्राप्त  होता  यदि  सरकार  का  मुद्य  उद्देश्य  मुखबथतः  अनिवासी  भारतीयों  के  धन  को  भारत  में
 अधिकाधिक  लाना  जो  कि  प्रतीत  भी  होता  तो  यह  उद्देश्य  तब  तक  पूर्ण  रूप  से  प्राप्त  नहीं  हो
 सकता  जब  तक  कि  समुद्रपारीय  जिनका  स्वामित्व  और  नियंत्रण  अनिवासी  भारतीयों  के  हाथ
 में  उनको  इस  संशोधन  में  शामिल  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  यह  आम  जानकारी  में  है  कि  सामान्यतः

 अनिवासी  भारतीय  अपने  औसत  लाभ  व्यक्तिगत  नाम  से  नहीं  अपितु  निगमित  निकायों  के  नाम  से

 रखते  हैं  ।

 यह  ध्यान  देने  योग्य  बात  है  कि  ऐसा  निवेश  एफ०  सी०  एन०  आर०  और  एन०  आर०  ई०
 जमा  खातों  से  सस्ता  पड़ता  जिन  पर  ब्याज  की  बढी  हुई  दरें  दी  जाती  सीधे  तौर  पर  किए  गए
 निवेश  जो  कि  व्यक्तिगत  रूप  में  और  सी०  बी०  सी०  द्वारा  किया  गया  उसकी  राशि  में  2  से  3

 प्रतिशत  वार्षिक  अन्तर  होता  है  और  जहां  कई  हजार  करोड़  रुपये  का  लेन  देन  वहां  हमें  अत्याधिक

 ब्याज  देना  पड़ता  अतएव  मैं  एक  बार  फिर  माननीय  विज्र  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस
 सामले  को  देखें  ओर  निगमित  निकायों  को  इनमें  शामिल  करने  पर  विचार

 बर्तेमान  प्रावधान  से  केवल  व्यक्तियों  को  ही  लाभ  है  जबकि  पिछले  सात  वर्षों  में  अनिवासी

 भारतीयों  और  समुद्रपारीय  निगमित  निकायों  को  निवेश  संबंधी  कई  लाभ  दिये  गये  लेकिन  इस

 विधेयक  के  द्वारा  आप  समुद्रषारीय  मिगमित  मिकायों  को  इस  सुविधा  से  वंचित  कर  रहे  हैं  ।  मैं  नहीं
 जानता  सरकार  ने  ऐसा  दृष्टिकोण  क्यों  अपनाया  यह  माननीय  वित्त  मंत्री  को  गौर  करना  है  कि

 उन्हें  शामिल  किया  जाये  या  नहीं  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  सभी  अनिवासी

 व्यक्तियों  और  समुद्रपारीय  निगमित  निकायों  दोनों  को  यह  लाभ  उपलब्ध  कराएं  ।  यह  आवश्यक  है  कि

 इस  आशय  के  लिए  एक  स्पष्टीक रण  देते  हुए  उपबंध  (6)  का  उचित  संशोधन  किया  अतएव
 मैंने  यहां  एक  उपयुक्त  संशोधन  और  साथ  ही  समुद्रपारीय  विदेशी  निकायों  के  लिए  एक  स्पष्टीकरण

 प्रस्छुत  किया

 मेरी  दूसरी  चिता  शेयरों  ओर  डिबेंचरों  से  संबंधित  उन्होंने  शेयरों  को  शामिल  किया  है
 लेकिन  डिबेंचरों  को  नहीं  ।  शेयर  और  डिबेंचर  ऐसे  मामलों  के  साथ-साथ  लिए  जाते  हैं  फिर  ऐसे
 मामलों  में  आप  यहां  डिबेंचरों  को  इसमें  शामिल  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  सामान्यतः  अनिवासी  भारतीयों
 के  संबंध  में  अपनाई  जा  रही  नीति  में  शेयरों  और  डिबेंचरों  दोनों  को  शामिल  किया  जाता  है  ।  मुझे
 बताया  गया  है  कि  बिल  का  प्रारूप  बनाते  समय  यह  भारी  भूल  हो  गयी  थी  ।  वास्तव  में  इसे  निकाल
 दिया  गया  अतएव  मेरा  दूसरा  संशोधन  यह  है  कि  शेयरों  के  साथ-साथ  डिबेंचरों  को  भी  शामिल
 किया

 मेरी  तीसरी  बिता  उस  निबेशित  घन  से  जो  अनिवासी  भारतीय  के  एन०  आर०  ई०  खाते

 में  से  इन  लाभों  को  प्राप्ट  फरने  के  लिए  निवेशित  किया  जाता  है  ।  इस  संबंध  में  टेक्समंन  प्रत्यक्ष  कर
 प्रपत्रों  के  1988  के  संस्करਂ  के  खंड  2  के  पृष्ठ  1115  पर  दिए  गए  प्रपत्र  संख्या  473

 टी०  दिनांक  29-10-1986  की  ओर  मैं  आपका  ध्यान  भाककित
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 करना  चाहता  हूं  ।  जहां  यहू  बताया  गया  है  कि  यदि  एन०  आर०  ई०  और  एफ०  सी०  एन०  आर०
 खातों  में  विदेशी  मुद्रा  में  पैसा  भेजा  जाता  तो  धारा  115  (1)  इस  पर  लागू
 होगी  ।

 इसे  एक  उदाहरण  के  रूप  में  लेते  हुए  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  अनिंवासी  भारतीय  कें

 एन०  आर०  ई०  खाते  में  से  शेयरों  की  खरीद  के  लिए  जो  धन  खर्च  किया  जाता  वह  विदेशी  मुद्रां
 है  अतः  धारा  48  उपधारा  (1)  में  दिए  गए  लाभ  अनिवासी  भारतीय  को  प्राप्त  होने  चाहिएं  ।

 अतः  मैं  प्रत्यक्ष  कर  कानून  1989  के  खंड  6  के  स्पष्टीकरण  में  उप-खंड

 जोड़ने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 मैं  इस  संशोधन  को  प्रस्तुत  करता  हूं  और  मैंने  इस  संशोधन  को  पहले  ही  प्रस्तुत  कर
 दिया  है  ।  मुझे  इस  संशोधन  को  दुबारा  देखने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 आखिर  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि सरकारी  तौर  पर  संसद  में  यह  बताया  गया  है  कि  भारत
 के  आन्तरिक  और  बाहरी  ऋण  2,03,000  करोड़  रुपए  बताये  गये  हैं  और  1989  तक  आप
 68800  करोड़  और  प्राप्त  कर  रहे  यह  वरतुस्थिति  जब  यह  स्थिति  है  तो  आप  इसे  कैसे

 चुकायेंगे  ?  आपने  पहले  ही  इतने  वायदे  किए  हुए  हैं  ।

 भरी  एस०  बोी०  चब्हाण  :  यह  2,03,000  करोड़  रुपये  के  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 करी  पो०  कुलनदईबेलू  :  आन्तरिक  ओर  बाहरी  ऋण  2,03,000  करोड़  रुपये  हैं  ।

 श्री  एस०  बोी०  चब्हाण  :  क्या  आप  विदेशी  ऋण  की  बात  कर  रहे  हैं  या  कुल  ऋण  की  ?

 श्री  पी०  कुलनवदईबेल  :  जब  हम  भुगतान  संतुलन  की  विषय  स्थिति  का  सामना  कर  रहे
 तब  हम  वित्तीय  संकट  में  हैं  जब  स्थिति  इतनी  खराब  है  तो  निगमित  निकायों  को  धन  निवेश  करने
 के  लिए  क्यों  नहीं  बुलाया  जाता  हैं  ?  यही  मेरा  अनुरोध  इसीलिए  मैंने  यह  संशोधन  रखा  ।

 श्री  एस०  बो०  चब्हाण  :  जहां  तक  मेरे  मित्र  श्री  कुलनदईवबेलू  द्वारा  प्रस्तावित
 संशोधन  का  प्रश्न  है  तो  मैं  उनकी  चिता  को  अच्छी  तरह  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तावित
 तीनों  संशोधनों  को  सरकार  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  ।

 पहले  उपाय  के  रूप  सरकार  ने  यह  आवश्यक  समझा  कि  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा
 आकर्षित  करने  के  लिए  हमें  लोगों  को  यह  रियायत  देनी  चाहिए  जिससे  पर  अपने  स्वयं  के  अनुभव  से

 उनके  सामने  जो  समस्याएं  आएं  उनके  बारे  में  सुझाव  दे  सकें  ।  यह  बात  इतनी  आसान  नहीं  है  ज॑साकि

 माननीय  सदस्य  बताने  का  प्रयास  कर  रहे  वास्तव  अलग-अलग  लोगों  के  लिए  भी  उनके  सामने

 काफी  समस्याएं  आएंगी  ।  हमें  उनके  लिए  हल  दूंढना  होगा  ओर  हम  उसमें  किस  सीमा  तक  सफल  होंगे

 यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसके  लिए  मैं  तत्काल  अपनी  कोई  प्रतिकिया  नहीं  दे  सकता  ।  लेकिन  मैं

 माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  वास्तव  हम  विदेशी  मुद्रा  जमा  विदेशी

 इक्विटी  जमा  धनराशियां  और  इक्बिटी  भागीदारी  को  आकर्षित  करने  में  बहुत  उत्सुक  हैं  ।  यह  पूंजी
 लाभ  और  पंजी  लाभ  के  अन्तगगंत  उपलब्ध  रियायतों  के  बारे  में  प्रश्न  उनके  द्वारा  कुछ  मिश्चित

 घनराशि  कः  निवेश  किया  गया  है  और  वे  इस  प्रकार  का  सुझाव  दे  रहे  थे  ताकि  रुपए  के  मृल्यद्लास
 का  कुल  निवेश  जोकि  वह  अब  तक  करते  रहे  हैं  उस  पर  उसका  बुरा  प्रभाव  न  हो  यदि  विदेशी

 निवेश  के  मामले  में  रुपए  का  मूल्यह्वास  होता  है  तब  वास्तव  में  पूंजी  का  पलायन  होगा  ।  इसीलिए  हमनेਂ

 यह  आवश्यक  समझा  कि  निवेश  और  उसके  बाद  बिक्री  का  हिसाब  रखने  के  लिए  सस्पूर्ण  ब्यौरे  का
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 हिसाब  लगाने  की  दुष्टि  इसे  रुपयों  में  परिवरतंन  किया  जाए  ताकि  जो  विदेशी  मुद्रा  में  निदेश  कर  रहे

 हैं  उन्हें  किसी  लाभ  विशेष  में  वंचित  न  रखा  जाए  ।
 '

 श्री  पो०  कुलनदईबेल  :  यहां  तक  कि  उद्देश्यों  ओर  करणों  का  के  कथन  में  भी  आपने

 पैरा  2  में  बताया  है  कि  की  एक  महत्वपूर्ण  आवश्यकता  यह  है  कि  सदस्य  का  एक  समुचित

 संतुलन  सुनिश्चित  किया  जाए  और  देश  में  विदेशी  मुद्रा  के  आने  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  ।”

 श्री  एस०  थो०  चबव्हाण  :  मैं  उसके  बारे  में  मना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  पी०  कुलमदईबेलू  :  जब  आप  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा  चाहते  हैं  और  जब  आप

 वासी  भारतीयों  से  इतना  अधिक  धन  चाहते  तो आपको  निगमित  निकायों  को  भी  आमंत्रित  करना

 होगा  ।  तभी  केवल  आप  इसे  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  एस०  बी०  चब्हाण  :  आपने  इस  मामले  में  अपनी  बात  कही  थी  और  इसीलिए  मैं  यह
 बतलाने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  कि  क्यों  यह्  आवश्यक  नहीं  है  ।  अब  हम  व्यक्ति  विशेष  से  यह  शुरू  कर

 रहे  जहां  तक  पूंजी  लाभ  का  सम्बन्ध  है  यह  एक  नई  किस्म  का  प्रयोग  है  जिसके  लिए  हम  प्रयास  कर

 रहे  आने  वाली  समस्याओं  के  बारे  में  और  भारतीय  सदन  के  साथ  कितनी  मुद्राएं  सम्बन्धित

 उनके  बारे  में  उनकी  वास्तविकता  की  किसी  को  जानकारी  नहीं  है  ।  ये  विभिन्न  पहलू  हैं  जिनकी  जांच
 करनी  होगी  ।  इस  स्तर  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  करता  और  यह  रियायत  जोकि  अब  व्यक्ति
 विशेष  को  दी  जाती  है  वह  विदेशी  निगमित  निकायों  को  भी  दी  जानी  यह  एक  ऐसा  मामला

 है  जिसकी  पूरी  तरह  से  जांच  करनी  सभी  आशयों  को  समझना  होगा  और  उसके  द्वारा  यदि

 सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचती  है  कि  यदि  हम  व्यक्ति  विशेष  के  मामले  में  सफल  रहे  तो  ऐसा
 कोई  कारण  नहीं  होना  चाहिए  कि  हम  यह  रियायत  निगमित  निकायों  को  भी  न  दें  ।

 श्री  पो०  कुलमदईबेल  :  गत  आठ  वर्षों  से  अनिवासी  भारतीयों  ने  इस  रियायत  को  प्राप्त
 किया  है  और  आप  इसमें  सफल  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  बोी०  चब्हाण  :  यदि  यह  रियायत  उपलब्ध  थी  तो  इस  संशोधन  का  विल्कुल  प्रश्न

 ही  नहीं  है  ।  यह  संशोधन  इसलिए  लाया  जा  रहा  है  क्योंकि  हम  यह  रियायत  पूंजी  लाभ  में  देना

 जाहते  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुलनदई  वेलू  जो  चाहते  हैं  वह  रह  है  कि  यह  रियायत  थोड़ी-थोड़ी

 एकमुश्त  देनी

 श्री  एस०  बो०  चल्हाण  :  मैं  उनके  विचारों
 की  अच्छी  तरह  समझ  सकता  हूं  क्योंकि

 वह  उसी  प्रकार  विदेशी  मुद्रा  के  बारे  में  भी  चिन्तित

 भरी  पौ०  कुलनदईबेलू  :  मैं  तमिलनाडु  के  बारे  में  चिन्तित  हूं  क्योंकि  हमें  तमिलनाडु
 के  लिए  अधिक  धनराशि  मिलेगी  ।  इसीलिए  मैं  इस  पर  जोर  दे  रहा  हूं  ।

 करी  एस०  बी०  अब्हाण  :  मैंने  सोचा  कि  आप  सभी  अनिवासी  भारतीयों  के  बारे  में  उत्सुक  थे  ।
 मैं  आपके  दृष्टिकोण  की  अच्छी  तरह  से  समझ  सकता  लेकिन  इसके  साथ  ही  मैं  आपसे  अनुरोध
 करता  हूं  कि  कृपया  इस  मामले  में  सरकार  की  कठिनाई  समझिए  |  हम  अपनी  भुगतान  संतुलन  स्थिति
 को  सुधारेंगे  और  देश  में  विदेशी  मुद्रा  निवेश  को  बढ़ाने  का  प्रयास  करेंगे  ।  सभी  अन्य  रियायतें  हम
 उनको  देते  रहे  यह  केवल  पूंजी  लाभ  के  बारे  में  हम  कहते  हम  व्यक्ति  विशेष  के  साथ  इसे

 सावधानीपूर्वक  शुरू  यदि  हम  इसमें  सफल  हो  जाते  तब  वास्तव  ऐसा  कोई  कारण  नहीं
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 होना  चाहिए  कि  यह  रियायत  अन्य  लोगों  को  भी  न  दी  जाए  ।  हम  वह  कर  सकते  हैं  और  इसके  बारे
 में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 संशोधन  के  अन्य  भाग  के  बारे  में  मैं  माननीय  सदस्य  के  साथ  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  ।
 माननीय  सदस्य  को  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  केवल  इसलिए  क्योंकि  माननीय  सदस्य  विपक्ष  में  बंठे

 हैं  और  वह  उन  संशोधनों  के  लिए  सुझाव  दे  रहे  हैं  और  इसीलिए  हम  उनको  स्वीकार  नहीं  कर  रहे
 इस  प्रकार  का  आभास  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करता  हूं  क्योंकि  शेयरों  और

 ऋणपत्रों  में  मुश्किल  से  बहुत  ही  थोड़ा  अन्तर  है  ।  वास्तव  में  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  कि
 और  ऋणपतन्रों  के  बीच  अन्तर  करने  का  हमें  प्रयास  करें  इसलिए  मैं  संशोधन  के  उन  भाग  संशोधन
 के  उस  रूप  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  के  समझौते  से  माननीय
 सदस्थ  इस  संशोधन*  पर  बल  नहीं  लेकिन  यह  संशोधन  इस  रूप  में  होगा  कि  अथवा

 शब्द  जहां  कहीं  भी  ये  खंड  6  में  आते  वहां  शब्द  भी  जोड़ा  जाए  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  10,--

 के  रूप  मेंਂ  के  स्थान  पर  अथवा  उसके  डिबेंचरों  के  रूप  मेंਂ
 प्रतिस्थापित  किया  (9)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  12,--

 के  स्थान  पर  अथवा  डिबेंचरोंਂ  प्रतिस्थापित  किया  (10)
 पृष्ठ  4,  पंक्ति  19,--

 के  स्थान  पर  अथवा  डिबेंचरोंਂ  प्रतिस्थापित  किया  (11)
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  10,--

 के  रूप  मेंਂ  के  स्थान  पर  अथवा  उसके  डिबेंचरों  के  रूप  मेंਂ  प्रतिस्थापित
 किया  (9)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  अथवा  डिबेंचरोंਂ  प्रतिस्थापित  किया  (10)
 पृष्ठ  4,  पंक्ति  19,--

 ”  के  स्थान  पर  अथवा  डिबेंचरोंਂ  प्रतिस्थापित  किया  (11)
 प्रस्तान  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खंड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लोक  सभा  अध्यक्ष  के  निर्देश  स्वीकृत  के  निर्देश  4.3  के  अनुसार  श्री  पी०

 बेलू  द्वारा  रखा  गया  संशोधन  संख्या  8  सभा  द्वारा  अस्वीकृत  किया  गया  माना  गया  ।
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 खंड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  7

 खंड  पर  दिया  गया  संशोधन  विधेयक  के  हिन्दी  पाठ  पर  लागू  नहीं  होता

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  7  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया  गधा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  8  और  9  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 खंड  8  ओर  9  विधेयक  में  जोड़े  दिए  गए  ।

 खंड  10--  धारा  खलख  क  का

 संशोधन  किया गया  :

 पृष्ठ  6,--

 पंक्ति  4  के  पश्चात  निम्नलिखित  अंतःस्थापित  किया  जाए  --

 खंड  या  खंड  में  निदिष्ट  आय  की  संगणना  करने  में  इस  अधिनियम
 के  किसी  उपबन्ध  के  अधीन  किसी  व्यय  या  सोक  की  बाबत  कोई  कटौती  अनुज्ञात  नहीं  की

 जाएगी  ।”  (3)

 एच०  बीण

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  10,  संशोधित  रुप  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  10,  संशोधित  रूप  विधेयक  सें  जोड़  दिया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 उण्ड  11  से  21  विधेयक  का  अंग  बनें  iਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  11  से  21  विधेयक  में  जोड़  बिए  गए

 खण्ड  घारा  194  ड  का

 संशोधन  किए  गए  :

 पृष्ठ  16,  पंक्ति
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 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाए  |  (4)

 पृष्ठ  10,  पंक्ति  44-45,--

 खिलाड़ी  या  खेल-कूद  संगम  या  संस्थाਂ  के  स्थान  पर  खिलाड़ी
 अंतर्गत  खेलकद  में  भाग  लेने  वाला  भी  जो  भारत  का  नागरिक  अहीं  है  या

 अनिवासी  खेल-कूद  संगम  या  संस्थाਂ  भप्रतिस्थाप्ति  किया  ज्ञाएं  ।  (5)

 एस०  बी०

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खंड  22,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 अस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  22,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  23  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताध  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  23  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  198  से  धारा  200  ओर  घारा  202  से  205  का

 संशोधन  किया  गया  :

 पुष्ठ  11,  पंक्ति  2,-:

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (6)

 एस०  बी०

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  24,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  24,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  विया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  25  में  33  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रत्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड  25  से  33  विधेयक  में  जोड़  विए  गये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 च्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
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 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  |

 भी  एस०  बो०  चन्हाण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 संशोधिय  रूप  पारित  किया  जाये  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 2.51  भ०  प०

 सोमा-शुल्क  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  अगला  विषय  लेगी  ।  श्री  ए०  के०  पांजा  ।

 बिस  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  :

 सीमा-शुल्क  1962  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  ।”

 इस  विधेयक  में  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  123  और  135  में  संशोधन  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 पहला  प्रस्ताव  हीरों  तथा  हीरों  से निर्मित  वस्तुओं  को  सीमा-शुल्क  1962  की
 घारा  123(2)  के  उपबंधों  से  मुक्त  करने  के  लिए  संशोधन  करने  के  बारे  में  आमतौर  पर

 शुल्क  1962  के  अन्तगंत  जब  एक  सही  अधिकारी  बर्जित  वस्तुओं  को  इस  उचित  विश्वास
 के  तहत  जब्त  करता  है  कि  ये  वस्तुएं  इस  अधिनियम  के  तहत  जब्त  योग्य  ये  वस्तुएं  तस्करी  की

 वस्तुएं  हैं  यह  साबित  करने  का  भार  विभाग  पर  होता  इन  वस्तुओं  को  रखने  वाले  या  इनके  मालिक
 पर  फिर  ऐसी  अत्यन्त  मूल्यवान  और  संवेदनशील  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  यह  दायित्व  इन
 जब्त  वस्तुओं  को  रखने  वाले  या  इनके  मालिक  पर  हो  जाता  इन  वस्तुओं  में  से  कुछ  वस्तुएं  जैसे

 सोने  या  हीरे  से  निर्मित  घड़ियां  सीमा-शुल्क  1962  की  घारा  123
 की  उपधारा  (2)  में  विनिदिष्ट  हैं  ।

 2.52  स०  प०

 महोदय  पीठासीम

 सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  123  में  यह  कहा  गया  है  :--

 123,  कुछ  मामलों  में  प्रमाणित  करने  का

 जहां  पर  कोई  जिस  पर  यह  धारा  लागू  होती  इस  अधिनियम  के  तहत  इस
 उचित  विश्वास  में  जब्त  की  जाती  है  कि  वे  तस्करी  की  बस्तुएं  ये  वस्तुएं  तस्करी  की

 बस्तुएं  नहीं  हैं  यह  साबित  करने  का  भार  इन  पर  होगा  :

 ऐसी  स्थिति  में  जब  यह  जब्ती  किसी  व्यक्ति  के  पास  से  की  जाती
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 (i)  उस  व्यक्ति  जिसके  पास  से  इन  वस्तुओं  को  जब्त  किया  तथा

 (४)  इन  जब्त  बस्तुओं  को  जिस  व्यक्ति  के  पास  से  लिया  उसके  अलावा
 कोई  अन्य  व्यक्ति  जब  उसका  मालिक  होने  का  दावा  करता  है  तब  ऐसी  स्थिति  में  उस
 व्यक्ति  पर  ।

 किसी  अन्य  मामले  यदि  कोई  व्यक्ति  उस  जो  कि  इन  जब्त  हुई
 वस्तुओं  का  मालिक  होने  का  दावा  करता  है  ।”

 (2)  यह  धारा  सोने  या  हीरे  से  बनी  घड़ियों  और  वस्तुओं  की
 किसी  अन्य  श्रेणी  पर  लागू  होगी  जिसे  केन्द्र  सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना  के  द्वारा  निदिष्ट
 करती  है  ।

 (3)  उपरोक्त  उपबन्ध  में  तथा  हीरे  से  बनी  इनको  शामिल  करना  महत्वहीन
 रह  गया  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  प्रमाणित  करने  का  भार  वस्तुओं  के  धारक  अथवा  मालिक
 पर  होता  है  विभाग  पर  हाल  के  वर्षों  में  ये  वस्तुएं  अधिक  मात्रा  में  जब्त  नहीं  हुई  इस
 प्रकार  इन  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  प्रवर्तन  एजेंसियों  ने  उक्त  उपबंधों  का  उपयोग  करना  आवश्यक

 नहीं  समझा  है  ।

 दूसरी  और  हीरों  से  निर्मित  वस्तुएंਂ  हमारे  निर्यात  का  मुख्य  अंग  बन  गई  हैं  ।
 अपरिष्कृत  हीरों  के  आयात  में  काफी  वृद्धि  हुई  इसकी  आयात  नीति  में  भी  पर्याप्त  रियायत  दी
 गई  है  और  इसलिए  इसके  आयात  में  भी  करों  से  छूट  साथ  ही  अपरिष्कृत  हीरों  को  तराशने  और
 पालिश  करने  पर  भी  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  दी  गई  हीरा  शोधन  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  ये
 सभी  उपाय  किए  गए  हैं  क्योंकि  और  हीरों  से  निर्मित  वस्तुएंਂ  हमारे  निर्यात  का  महत्वपूर्ण  अंग
 बन  गई  तराशे  और  पालिश  किए  गए  हीरों  तथा  हीरों  से  निभित  वस्तुओं  का  अधिक  मूल्य  पर
 निर्यात  करके  हम  देश  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  हैं  ।

 उदार  आयात  नीति  के  अन्तर्गत  अपरिष्कृत  हीरों  की  उपलब्धता  में  कोई  कमी  नहीं  है  और
 इस  नीति  के  अंतर्गत  ऐसे  हीरों  को  तराशने  और  पालिश  करने  के  लिए  तथा  हीरों  से  निर्मित  वस्तुओं
 को  पुनः  आयात  करने  के  लिए  इन्हें  कारीगरों  को  दिए  जाने  की  भी  अनुमति  इस  प्रकार  अपरिष्कृत
 हीरे  तथा  तराशे  गए  और  पालिश  किए  गए  हीरे  आयात  से  लेकर  निर्यात  होने  तक  अनेक  व्यक्तियों
 के  हाथों  में  पहुंचते  इन  परिस्थितियों  में  हजारों  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  कारीगरों  जो
 सामान्यतः  अनपढ़  होते  यह  उम्मीद  नहीं  की  जा  सकती  कि  वे  यह  साबित  करें  कि  उनके  कब्जे  में

 जो  अपरिष्कृत  हीरे  हैं  उन्हें  बैध  रूप  से  आयात  किया  गया  है  और  उन्हें  देश  में  तस्करी  करके  नहीं
 लाया  गया  है  |  तराशे  और  पालिश  किए  गए  हीरों  तथा  ऐसे  अपरिष्कृत  हीरों  से  निर्मित  वस्तुओं  के
 सम्बन्ध  में  भी  यही  स्थिति  है  ।

 इसलिए  हीरा  उद्योग  जिससे  हम  काफी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  हैं  तथा  काफी
 मात्रा  में  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  यह  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि
 ओर  हीरों  से  निभित  वस्तुओंਂ  को  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  123  की  उप-धारा  (2)
 से  छूट  दे  दी  जाए  ताकि  जब्त  किए  जाने  पर  इन  वस्तुओं  की  तस्करी  होने  के  बारे  में  सबूत  पेश  करने
 की  जिम्मेदारी  प्रवर्तंत  संगठनों  की  हो  ।

 प्रस्तावित  संशोधन  के  भविष्य  में  इन  वस्तुओं  की  तस्करी  का  विरोध  करने  के  रास्ते  में  बाधक  .
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 होने  की  संभावना  नहीं  है  क्योंकि  धारा  123  किस  बर्ग  की  वस्तुओं  पर  लागू  इस  घारा  की

 उप-धारा  (2)  में  इसका  उल्लेख  पहले  ही  से  किया  गया  है  और  केन्द्र  सरकार  जब  भी  आवश्यक  समझे

 इन  शक्तियों  का  उपयोग  कर  सकती  है  ।

 इस  विधेयक  में  संशोधन  का  दूसरा  शेस्ताव  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  135

 की  उप-धारा  (1)  के  खंड  (i)  के  उपबंधों  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  सीमा-शुल्क
 1962  की  धारा  135  में  कहा  गया  है  :--

 “135.  शल्क  या  प्रतिषेधों  का  अपबंचन --

 (1)  इस  अधिनियम  के  अधीन  की  जा  सकने  वाली  किसी  कारंवाई  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 डाले  यदि  कोई

 किसी  माल  के  सम्बन्ध  में  उन  पर  प्रभार्य  किसी  शुल्क  या  इस  अधिनियम

 या  ऐसे  माल  की  बाबत  तत्समय  प्रवृत्त  किसी  अन्य  विधि  के  अधीन  तत्समय  अधिरोपित

 किसी  प्रतिषेध  कपटपूर्ण  अपवंचन  या  अपवंचन  का  प्रयास  करने  में  किसी  भी

 प्रकार  जान-बूझकर  संबंध  या

 किसी  माल  का  जो  वह  जानता  हैया  जिनके  बारे  में  उसके  पास  यह
 विश्वास  करने  का  कारण  है  कि  वे  धारा  111  के  अधीन  अधिहरण  के  दायी  कब्जा
 प्राप्त  करेगा  या  उनके  निक्षेप  संश्रय  विक्रय
 या  क्रय  करने  में  किसी  भी  प्रकार  सम्बन्ध  रखेगा  या  ऐसे  माल  का  किसी  अन्य  रीति

 में  व्यवहार  तो

 (7)  उस  माल  जिनको  धारा  125  लागू  होती  है  और  जिनकी  बाजार  में
 कीमत  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  सम्बद्ध  किसी  अपराध  की  दशा  कारावास
 जिसकी  अवधि  सात  वर्ष  तक  की  हो  सकेगी  ओर  जुमने  दण्डनीय

 परन्तु  इसके  प्रतिकूल  विशेष  और  पर्याप्त  कारणों  के  अभाव  में  जो  न्यायालय  के
 निर्णय  में  अभिलिखित  किए  ऐसा  कारावास  छह  मास  से  कम  का  नहीं

 (LI)  किसी  अन्य  दशा  में  कारावास  जिसकी  अवधि  तीन  वर्ष  तक  की  हों
 या  जुर्माने  या  दोनों  दण्डनोय  होगा  ।

 तस्करी  किए  गए  सोने  के  पकड़े
 जाने

 के  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  भारत  में

 इसकी  तस्करी  में  वृद्धि  हुई  पिछले  तीन  वर्षों  में
 बरामद

 सोने  के  आंकड़े  इस  प्रकार  1986

 में  46.66  करोड़  रुपए  का  सोना  बरामद  1987  में  65.78  करोड़  रुपए  का  तथा  1988  में

 200.5  करोड़  रुपए  का  सोना  बरामद  1986  में  बरामद  सोने  का  वजन  2.174  मीट्रिक
 1987  में  बरामद  सोने  का  वजन  2.255  मीट्रिक  टन  _  तथा  1988  में  6.094  मीट्रिक

 टन

 3.09  स०  १०

 यह  भी  देखा  गया  है  कि  भारत  में  सोने  की  तस्करी  वर्ष  1988  के  दौरान  बहुत  अधिक  रही  ।

 यह  मानने  पर  भी  कि  सोने  की  खरीद  के  लिए  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  की  खरीद  काले  बाजार  से
 करने  पर  भी  प्रति  10  प्राम  सोने  पर  लाभ  पूरे  1988  वर्ष  के  दोरान  509  रुपए  और  कई  बार

 ह्ग
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 600  रुपए  से  अधिक  रहा  ।  दूसरे  शब्दों  में  10  तोले  के  एक  स्वर्ण  बिस्कुट  की  तस्करी  पर  5000

 रुपये  ये  अधिक  लाभ  हो  रहा  साथ  ही  वर्ष  1988  में  भारी  मात्रा  में  जो  भी  सोना  बरामद  हुआ
 उससे  पता  चलता  है  कि  तस्करों  ने  इसका  पता  लग  जाने  का  जोखिम  उठाकर  भी  काफी  मात्रा  में

 सोने  का  लदान  कराने  में  फायदा  समझा  ।

 धारा  135  की  उप-धारा  (1)  के  खंड  (i)  के  विद्यमान  उपबन्धों  के  अनुसार  सीमा-शुल्क
 अधिनियम  1962  की  धारा  123  क्रे  अन्तगंत  आने  वाली  एक  लाख  से  अधिक  मूल्य  की  वस्तुओं  के

 मामलों  में  न्यूनतम  दंड  एक  वर्ष  कारावास  बहुमूल्य  वस्तुओं  की  तस्करी  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  को  रोकने

 की  दृष्टि  से  न्यूनतम  दंड  को  वर्षਂ  से  बढ़ाकर  वर्षਂ  करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।

 यह  प्रस्ताव  है  कि  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  उपरोक्त  संशोधनों  को  प्रभावों  बनाया

 इन  शब्दों  के  मैं  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :--

 सीमा-शुल्क  1962  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 जाए  ।”

 अब  श्री  सोमनाथ  रथ  बोलेंगे  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  मैं  महसूस  करता  हूं
 कि  जहां  तक  होरे  का  सम्बन्ध  है  यह  विधेयक  छोटे  और  मध्यम  श्रेणी  के  कारीगरों  को  संरक्षण  प्रदान
 करने  के  उद्देश्य  से  लाया  गया  ये  मध्यम  श्रेणी  के  कारीगर  आमतौर  पर  अशिक्षित  होते  हैं  ।  वे

 हीरों  को  तराशने  में  लगे  रहते  लेकिन  सच्चाई  सिद्ध  करने  की  जिम्मेदारी  उस  व्यक्ति  की  होती
 जिसके  पास  हीरे  होते  हैं  ताकि  इसकी  तस्करी  न  हो  सके  ।  इन  कारीगरों  को  राहत  देना  कठिन  है
 और  इसीलिए  यह  संशोधन  लाया  गया  है  ।

 साथ  ही  विधेयक  में  अन्य  भागों  में  धारा  135  में  संशोश्वन  करने  के  साथ-साथ  न्यूनतम  दंड  की
 अवधि  वर्षਂ  से  बढ़ाकर  वर्षਂ  कर  दी  गई  है  ताकि  भारत  में  सोने  की  घड़ियों
 के  निर्माण  को  रोका  जा  सके  ।  लेकिन  सच्चाई  यह  है  कि  अक्सर  तस्करों  के  गिरोह  के  नेता  अपने
 एजेंटों  को  तस्करी  करके  सोना  भारत  में  लाने  के  लिए  कहते  हैं  और  मुख्य  जिसका  तस्करी
 के  पीछे  हाथ  होता  गिरफ्तार  नहीं  किया  जा  सकता  और  उसे  दंड  नहीं  मिलता  ।  मात्र  एजेंट  ही
 पकड़े  जाते  हैं  और  उन्हीं  को  सजा  मिलती  अतः  यह  देखने  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  कि
 वास्तविक  अपराधी  अर्थात्  वे  लोग  जो  तस्करी  में  करोड़ों  रुपए  लगा  सकते  ही  पकड़े  जाएं  और

 पूरे  घोटाले  की  जांच  हो  और  तस्करी  को  रोका  जाए  न  कि  सिर्फ  कुछ  नौकरों  अथवा  उन  लोगों  को
 दंड  दिया  जाए  जिनके  कब्जे  से  वे  वस्तुएं  बरामद  होती  इन  वस्तुओं  की  तस्करी  उन  लोगों  द्वारा
 की  जा  रही  है  जो  पकड़े  नहीं  जाते  कितु  व ेजाल  बिछाकर  लाभ  कमाते  कई  बार  हमने  देखा  है
 कि  कई  बार  जब  वस्तुएं  बरामद  की  जाती  तब  न्यायालय  उसमें  हस्तक्षेप  करता  यदि  मंत्री

 जो  कि  बंगाल  से  निर्वाचित  इस  पर  जरा  भी  ध्यान  दें  और  उन  मामलों  पर  विचार  करें
 जो  कि  पश्चिम  बंगाल  के  उच्च  न्यायालय  में  लंबित  पड़े  हैं  वहां  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  से  भी

 परामश  कर  सकते  हैं--बह  देखेंगे  कि  रिट  याचिकाओं  के  यहां  तक  कि  सिविल  मामला  दायरा
 करके  सीमा-शुल्क  आयुक्त  का  नाम  शामिल  इन  वस्तुओं  को  जिनसे  ये  जब्त  की  गई
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 उन्हीं  को  दिया  जा  सकता  है  और  उन्हें  इन  वस्तुओं  को  बेचने  की  अनुमति  भी  दी  जा  सकती  है  ।
 न्यायालयों  के  अनावश्यक  हस्तक्षेप  इसका  उद्देश्य  भी  विफल  हो  सकता  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ताकि  न्यायालय

 शुल्क  अधिकारियों  की  कार्यवाही  में  बाधा  न  डालें  ।  इसे  रोकने  के  लिए  कड़े  कदम  उठाए  जाने
 इसके  लिए  पृथक  म्यायाधिकरण  होने  चाहिए  तथा  उन्हीं  को  इस  बारे  में  निर्णय  लेना  चाहिए  ।  हमारे
 देश  में  न््यायाधिकरण  लेकिन  वे  कार्य  नहीं  कर  रही  हैं  ।  कई  मामलों  में  नियम  नहीं  बनाए  गए  हैं
 और  वे  अदालतें  बसा  काम  नहीं  कर  रही  हैं  जेसी  उनसे  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 भारत  विशेषकर  गांवों  में  निधंन  विशेष  रूप  से  महिलाओं  को  सोने  से  बड़ा  लगाव

 होता  है  क्योंकि  वे  सोने  को  बुढ़ापे  का  सहारा  मानकर  उसे  सुरक्षित  रखते  दक्षिण  भारत  जाने  पर
 भी  निश्चित  रूप  से  आप  यह  पाएंगे  कि  हर  स्त्री  ने  कानों  में  सोने  की  बालियां  पहनी  वह  समझती

 है  कि  उसकी  मृत्यु  के  बाद  यदि  उसके  पास  थोड़ा  बहुत  सोना  रहता  तो  उसके  बच्चे  उसका
 दाह-संस्कार  या  श्राद्ध  करेंगे  ।  आप  मुझसे  ज्यादा  जानते  हैं  कि  भारत  के  दक्षिणी  भागों  में
 यह  आम  धारणा  है  कि  हर  किसी  के  पास  सोना  होता  यहां  तक  कि  इसी  उद्देश्य  से  निधन  के  पास
 भी  सोना  होता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  ऐसे
 लोगों  को  थोड़ा  बहुत  सोना  बेचने  के  लिए  कुछ  प्रबन्ध  करने  के  उद्देश्य  स ेआगे  यदि  ऐसा
 किया  जाता  है  तो  कुछ  हद  तक  सोने  की  तस्करी  को  रोका  जा  सकता  है  क्योंकि  जिन  लोगों  को  अपने

 बुढ़ापे  क ेलिए  सोने  की  जरूरत  है  वे  सरकारी  एजेंसियों  से  इसे  खरीद  सकते  यह  अफीम  की
 तस्करी  को  रोकने  जैसा  हो  आज  सरकार  ऐसे  लोगों  को  अफीम  की  सप्लाई  कर  रही
 जिन्हें  दवा  के  रूप  में  इसकी  जरूरत  इसी  तरह  यह  देखने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जाने  चाहिए
 कि  आम  विशेषकर  महिलाओं  को  कुछ  मात्रा  में  सोना  उपलब्ध  कराया  जाए  ।

 हम  समाचार-पत्रों  में  रोज  पढ़ते  हैं  कि  बड़ी  मात्रा  में  तस्करी  की  गई  वस्तुओं  को  बरामद
 किया  जा  रहा  लेकिन  हमारी  प्रवर्तन  एजेंसियों  को  इतना  सुदृढ़  नहीं  बनाया  गया  है  जिससे  कि  वे
 समुद्र  और  भूमि  पर  भी  तस्करों  का  सामना  कर  सके  ।  तस्करों  के  पास  सरकारी  अधिकारियों  से  ज्यादा
 उन्नत  साजो  सामान  मौजूद  है  ।  अतः  इस  बुराई  से  निपटने  के  लिए  अधिकारियों  को  सभी  साधन
 उपलब्ध  कराने  की  दिशा  में  कदम  उठाने  चाहिएं  |  कभी-कभी  अधिकारियों  को  तस्करों  से  धमकी  भरा
 पत्र  भी  प्राप्त  होता  अपनी  जान  बचाने  के  डर  से  वे  उनसे  भयभीत  रहते  अतः  इस  बुराई  से
 निपटने  के  लिए  सरकार  को  अधिकारियों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  करनी  चाहिए  ।

 *शरी  आर०  जोवरस्नम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  वित्त  भन्त्री  जी
 द्वारा  प्रस्तुत  सीमा  शुल्क  1989  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 मैं  माननीय  मन््त्री  जी  से  सोने  और  चांदी  के  आभूषणों  में  सीमा  शुल्क  की  छूट  देने  के  लिए
 रोध  करू गा  जिनका  कीमती  पत्थरों  जंसे  लेपिस-लजौली  और  अन्य  कीमती  पत्थरों  के
 जड़ाव  लिए  प्रयोग  होता  साथ  ही  मैं  मनन््त्री  महोदय  से  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  सोने  और
 चांदी  के  आभूषण  बनाने  वाले  कारीगरों  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  सीमा  शुल्क  में  छूट  प्रदान  करमी
 चाहिए  ।  आज  10  प्राम  सोने  की  कीमत  3000  रुपए  यदि  सुनार  को  सीमा-शुल्क  में  छूट  प्रदान
 की  जाए  तो  उनकी  रोजगार  क्षमता  में  बृद्धि  होगी  ।  ऐसी  छूट  सोने  की  घड़ियों  में  भी  प्रदान  की  जानी
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 पिछले  दो  सालों  में  हमने  हीरे  का  निर्यात  कर  काफी  विदेशी  मुद्रा  का  अर्जन  किया  है  |  इस  देश
 में  सोना  एक  दुलंभ  वस्तु  इस  कमी  को  दूर  करने  के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  100  ग्राम  तक
 सोने  के  रूप  में  या  आभूषण  के  रूप  में  अन्य  देशों  से  लाने  की  छूट  देनी  चाहिए  |  माननीय  मन्त्री  महोदय
 को  कृपया  इन  सुझावों  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इससे  आम  व्ययितयों  को  सोने  के आभूषण  हासिल  करने
 में  सहलियत  होगी  ।  इससे  सुनारों  के  रोजगार  के  अवसरों  में  भी  वृद्धि  होगी  ।  सुनारों  को  पिछड़ी  जाति
 की  सूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  और  अतिरिक्त  सामाजिक  लाभ  भी  उन्हें  प्रदान  किए  जाने

 जब  माननीय  मोरारजी  देसाई  यहां  वित्त  मन्त्री  थे  तथ  उन्होंने  स्वर्ण  नियंत्रण  नीति

 शुरू  की  थी  जिससे  अनेक  सुनार  बेरोजगार  हो  गए  मातनीय  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी
 भारतीयों  के  सोने  और  हीरे  के  प्रति  लगाव  को  अच्छी  तरह  जानते  माननीय  मन््त्री  महोदय  भी
 भारतीयों  का  इसके  प्रति  लगाव  जानते  हैं  ।  मैं  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करू गा  कि  वे  स्वणें
 आयात  नीति  की  समीक्षा  करें  ।  ‘

 भारत  में  सोने  का  उत्खनन  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  होता  ।  पर्याप्त  मात्रा  में  अन्य  देशों  से
 आयात  कर  सुनारों  को  कम  दामों  पर  वितरित  किया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  उन्हें  रोजगार  प्रदान
 किया  जा  सके  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को  हस  प्रस्ताव  की  जांच  करने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  इन  शब्दों
 के  साथ  ही  मैं  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  राम  सिंह  यादव  :  मैं  सीमा-मुल्क  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हूं  जो  माननीय  मन््त्री  श्री  ए०  के०  पांजा  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  वास्तव  में  यह  संशोधन  लाना
 अत्यावश्यक  था  क्योंकि  जो  कारीगर  हीरे  की  कटाई  और  पालिश  के  काम  में  लगे  हैं  उन्हें  खुला  माहौल
 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  उन्हें  अनेक  तरह  से

 शुल्क  विभाग  द्वारा  परेशान  किया  जाता

 मैं  कारीगरों  के  ऐसे  मामलों  को  जानता  हूं  जो  जोधपुर  और  उदयपुर  में  इस
 व्यवसाय  में  कार्यरत  हैं  ।  वे  बहुत  ही  गरीब  लोग  हैं  ।  वास्तव  में  वे  ऐसे  लोगों  से  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर
 सकते  जो  सोने  और  हीरे  का  व्यापार  करते  हैं  ।  ये  कारीगर  जो  हीरे  को  काटने  और  पालिश  का  काम
 करते  वह  उन्हें  अमीर  व्यक्तियों  से  प्राप्त  होता  है  जो  हीरे  के  मालिक  होते  यह  सिद्ध  करना
 काफी  कठिन  होता  है  कि  हीरे  को  काटने  और  इसकी  पालिश  का  कायं  वे  मजदूरी  के  उद्देश्य  से  कर  रहे
 हैं  और  वे  इसके  मालिक  होने  की  स्थिति  में  नहीं  अब  इन  कठिनाइयों  को  दूर  किया  जा

 यहां  पर  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  इन्हीं  कारीगरों  के  परिणामस्वरूप  आज  जयपुर  होरे  काटने
 और  उसका  पॉलिश  करने  का  एक  मुख्य  केन्द्र  और  बड़े  शहरों  जैसे  बम्बई  और  अन्य  शहरों  से
 स्पर्धा  करने  की  स्थिति  में  है  । कारीगर  जो  इस  व्यवसाय  में  ब्यस्त  है  वे  वहां  इस  व्यापार  में  वर्षों  से
 हैं  ।  उन्हें  इस  दिशा  में  विशेषज्ञता  हासिल  सीमा-शुल्क  अधिनियम  की  धारा  123  में  संशोधन  करने
 से  उन  कारीगरों  को  सूचित  सहायता  मिल  जिसे  वे  वर्षों  से  चाहते  थे  ।

 मैं  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  इस  हीरे  के  व्यापार  से  हम  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा
 का  अर्जन  कर  रहे  विदेशों  में  अशोधित  हीरे  इतनी  कम  मजदूरी  पर  काटे  और  पॉलिश  नहीं  किए
 जा  सकते  जैसा  कि  भारत  में  होता  अशोधित  हीरे  बाहर  से  खरीदे  जाते  हैं  और  फिर  उन्हें
 भारत  लाकर  काटा  और  पॉलिश  किया  जाता  है  और  फिर  उसका  निर्यात  किया  जाता  है  जिससे  हम
 काफी  विदेशी  मुद्रा  का  अजेन  करते  हैं  ।

 मैं  माननीय  मन््त्री  महोदय  को  एक  सुझाव  देना  उनका  वाणिज्य  मस्जालय  से  अच्छा
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 संबंध  होना  चाहिए  ।  जयपुर  और  जोधपुर  में  आयात-निर्यात  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  होना  चाहिए  ।

 ब्रते  मान  में  एक  ऐसा  कार्यालय  जयपुर  में  राजस्थान  के  आयात-निर्यात  की  आवश्यकताओं  को  यह
 अकेले  पूरा  नहीं  कर  सकता  राजस्थान  से  वस्त्र  और  कपड़े  जैसी  वस्तुओं  का  भी  निर्यात
 किया  जाता  अलः  मैं  वाणिज्य  मन्त्रालय  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  उन्हें  दो  और  कार्यालय  उदयपुर
 ब्रीर  जोधपुर  में  खोलने  चाहिएं  ।

 माननीय  महोदय  ने  सोने  की  तस्करी  संबंधी  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  उचित  कदम

 उठाए  हैं  ।  अभी  भी  विशेषकर  जैसलमेर  और  जोधपुर  जिलों  में  सोने  की  तस्करी  देखने
 को  मिलती  तस्करों  ने  वहां  तक  धंधा  बना  रखा  वे  पाकिस्तानी  और  भारतीय  दोनों  नागरिकों
 को  नियुक्त  करते  उनके  लिए  यह  एक  साल  की  सजा  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  कभी-कभी  ऐसे  लोगों
 की  संख्या  काफी  होती  एक  व्यक्ति  यदि  जेल  जाता  है  तो  दूसरा  व्यक्ति  तस्करी  गतिविधियों  को
 जारी  रखता  आपने  सजा  को  एक  साल  से  बढ़ा  कर  तीन  साल  करने  की  दिशा  में  उचित  कदम
 उढ़ाया  सजा  को  तीन  साल  तक  बढ़ाने  के  अनुभव  को  ध्यान  में  रखने  हुए  आप  इसे  और  ज्यादा
 बढ़ाने  पर  विचार  कर  सकते  हैं  क्योंकि  राजस्थान  के  पश्चिमी  भागों  में  सोने  की  तस्करो  अक्सर  जारी
 रहती  है  ।  इसे  नियन्त्रित  किया  जाना  चाहिए  |  इससे  वहां  पर  तैनात  अधिकारी  भी  भ्रष्ट  हो  जाते  हैं  ।
 वे  किसी  भी  विभाग  से  सम्बद्ध  हो  सकते  हैं  ।  अतः  तस्करी  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  यह
 बहुत  जरूरी  है  कि  सम्बद्ध  अधिनियम  में  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  की

 सीमा-शुल्क  अधिनियम  की  धारा  135  में  आपने  कहा  है  कि  :

 समस्त  बस्तुओं  के  मामले  में  जिन  पर  धारा  123  लागू  होती  है  और  जिनका
 बाजार  मूल्य  एक  लाख  रुपए  से  अधिक  से  सम्बद्ध  किसी  अपराध  की  दशा  कारावास  के
 साथ-साथ  जिनकी  अवधि  सात  वर्ष  तक  की  हो  सकती  और  जुर्माना  भी  लगाया
 जाएगा  ।”  .

 आपने  उन  मामलों  में  सजा  की  अवधि  सात  साल  तक  बढ़ायी  जहां  तस्करी  की  गई  वस्तुओं  की
 कीमत  ।  लाख  रुपए  से  ज्यादा  होगी  ।  अब  तक  इसके  लिए  मात्र  एक  साल  की  सजा  का  प्रावधान
 जो  सोने  के  तस्करों  के लिए  तक  आसान-सी  सजा  भी  ।

 की  ए०  के०  पांजा  :  इसमें  सजा  का  प्रावधान  सात  साल  के  लिए  या  कम  से  कम  सजा  एक  साल
 के  लिए  थी  ।  इसके  लिए  न्यायाधीश  हैं  ।  न्यायाधीश  यदि  एक  साल  की  न्यूनतम  सजा  देना  चाहते  हैं
 तो  उन्हें  इसका  कारण  स्पष्ट  करना  होगा  |  हम  इसे  कम  से  कम  सजा  की  अवधि  को  बढ़ाकर  तीन
 साल  कर  रहे  हैं  ।

 कली  राम  सिह  यादव  :  जब  तस्करी  की  गई  वस्तुओं  की  कीमत  एक  लाख  रुपए  से  ज्यादा  की
 होगी  तो  यह  सजा  सात  साल  की  होगी  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  न्यायालय  की  आम  प्रक्रिया  यह  है
 कि  उन्हें  कम  से  कम  सजा  दी  जाती  है  न  कि  अधिकतम  ।  अधिकतम  सजा  बहुत  ही  कम  मामलों  मे  दी
 जाती  अब  आपने  कम  से  कम  तीन  साल  की  सजा  का  प्रावधान  किया  इसलिए  अब  न्यायाधीशों
 को  कम  से  कम  तीन  साल  की  सजा  सुनानी  होगी  ।  तस्करी  की  ऐसी  गतिविधियों  के  लिए  तीन  साल
 की  भी  सजा  कठोर  नहीं  यह  ज्यादा  नहीं  तस्करी  गतिविधियों  को  समाप्त  किया  जाना
 साह़िए  | रु  तह

 आपने  अभी-अभी  अपने  वक्तव्य  में  यह  स्वीकार  किया  है  कि  सोने  की  तस्करी  के  कारण  देश
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 की  अर्थव्यवस्था  का  काफी  नुकसान  हुआ  हैं  और  तस्करी  की  इन  गतिविधियों  के  कारण  कंले-पर्नि  की
 संमाभान्तंर  अर्थव्यवस्था  कायम  अतः  इस  संबंध  में  जो  कंदम  उठाया  गया  है  वह  उंचित

 एक  जिसकी  ओर  हमारे  पहले  के  वक्ताओं  ने  भी  ध्यान  दिलाया  है  वह  है  कि  सीमा परें
 प्रवर्तन  एजेंसियों  की  संख्या  पर्याप्त  नहीं  उनको  वाहन  उपलब्ध  कराए  जाने  चाहिएं  ।  हमने  ऐसा

 अमुभ्रवः  किया  कि  उनके  पास  उतने  साधन  नहीं  जितने  कि  तस्करों  के  पास  हैं  ।

 आपको  इनः  तस्करों  की  गतिविधियों  को  मियन्त्रित  करता  यह  तभी  है  जब  आप

 को  तस्करों  से  बेहतर  वाहम  उपलब्ध  कराएंगे  ।  आज  सीमाबर्ती  क्षेत्रों  में  तस्करों  के  पास

 अंपछुनिक  वाहन  हैं  जबकि  हमारे  अधिकारीਂ  इन  सभी  सुविधाओं  से  बंचित  इसके

 उन्हें  मियंत्रित  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  वेਂ  उनसे  कुशलतापुृ्रंक  नहीं  निषष्ट  सकते  हैं  ।  मैं  माननीय
 मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करू गा  कि  इन  प्रवर्तेन  एजेन्सियों  को  आधुनिक  वाहन  उपलब्ध  कसए-जपुं
 सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंतैनात  अधिकारियों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  की  जानी  तभी  तस्करी  की
 गतिविधियों  को  नियंजित  किया  ज  सकता  विशेषकर  राजस्थान  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  ।

 इन  सुझ्ाकों  कें  साथ  ही  मैं  यह  कहूंगा  कि  मामभीय  मन््त्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  उचिसः

 है  और  इसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  जगस्ताथ  पटनायक  :  मैंਂ  विधेयक  का  संभेर्थन  करता  हूं  ।  गिंधक्के  के
 और  कारणों  के  कथन  में  इनका  उद्देश्य  स्पष्ट  किया  गया  इसे  फिर  से  दोहराए  जाने  की

 आवश्यकता  नहीं  हमारे  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  अजेन  करने  में  हीरे  और  हीरे  से

 कसशुएं  मुक््य  कसतुएं  हैं  ।  ऐसा  देखने  में  आया  है  कि  विगत  कुछ  क्यों  से  इन  वस्तुओं  की  व्यापक  पैमाने

 पर  बरामदंधी  नहीं की  गई  है  ।

 3.25  भ०  प०

 शरण  विधे  पीठासीन

 सरकार  ने  हीरे  के  निर्माण  में  लगे  लघु  और  मध्यम  कारीगरों  के  के  से

 विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  है  ।'  यह  विधेयक  हमारे  देश  के  ग्रामीण  और  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  से  कहुम्ः

 हद  तक  बेरोजगारी  दूर  करने  में  सक्षम  सरकार  द्वारा  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिए  अनेक

 कार्यक्रम  लाए  गए  आज  शहरों  में  व्याप्त  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  नेहरू  रोजगार

 योजना  शुरू  की  गई  है  ।  हमारे  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  द्वारा
 यो  गारी  हू

 करने  के  लिए  इस  योजना

 की  प्रस्तुतਂ  किंधा  जाना  एक  महान  कदम  इन  सभी  मुद्दों को  ध्यान  रखतेः  हुएः  संश्कौर  ने  एक

 विशिष्टे  और स्पष्ट  आश्वासमਂ  वियाਂ  है  जिससे  कि  विदेशी  मुद्रा  अजेन  में  सहयोग  होंगां  क्योंकि  हीरेਂ  की

 मिर्माँण  हमारें  निर्यात  का  एंक  प्रमुख  अंग  हो  गया  हमारे  एक  माननीय  मित्र  ने  कह  है  कि  हीरे

 ऑऔर  अम्य  वस्तुओं  की  बहुत  अधिक  सराहना  की  जाती  है  ।

 सोने  की  तस्करी  करने  वालों  तथा  सोने  की  घड़ियों  के  निर्माताओं  आदि  द्वारा  की  जनें  वॉली

 तस्करी  को  भारत  में  रोकने  के लिए  सीमा-शुल्क  अधिनियम  1962  की  धारां  135  में  संशीधन  की

 भी  प्रस्ताव  है  जिसमें  सजा  की  अवधि  की  एक  साल  से  बढ़ाकर  तीन  साल  करने  कांਂ  हम
 सभी  इस  बात  से  सहंभत  हैं  कि  तस्करी  ने  हमारे  देश  में  एक  समासान्तर  अर्थव्यवस्था  कांथर्म  कर  दीं

 हमारे  देश  की  समृद्धि  आँ*  विकास  को  इन  तस्करों  की  चुनौंतियों  का  सामना  करनां पंड़ें  रहा
 सरेकार  हर  सम्भव  यह  प्रयास  रही  है  कि  तस्करी  और  अन्य  गंतिविधियों  पर  रोक  लगाएँ  जा

 लेकिन  हमारे  द्वारा  इतने  अधिक  तस्करी  कार्मू्ी और  अंन्या

 कः
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 प्रवर्तेन  एजेंसियों  को  लागू  करने  के  पश्चात्  भी  रिकार्ड  और  आबकड़ों  द्वारा  यह  जाहिर  होता  है  कि  तस्करी
 की  गतिविधियों  में  उतनी  कमी  नहीं  आती  जितना  हमने  अनुमान  लगाया  इसका  एक  कारण  यह  भी

 है  कि  जो  लोग  इन  गतिविधियों  में  शामिल  हैं  वे  तस्करी  रोकने  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  और  प्रवर्तन

 एजेंसियों  के  साथ  सांठ-गांठ  बनाए  हुए  उन्हें  उन  लोगों  के  द्वारा  सुरक्षा  प्रदान  की  जाती  है  जो
 वास्तव  में  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बनाए  रखने  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ओर  जिन्हें  तस्कर
 अपने  धन  और  बल  प्रयोग  द्वारा  बाध्य  करते  हैं  ।  अक्सर  ही  ऐसा  देखा  गया  है  कि  तस्करी  की
 विधियों  में  सम्मिलित  व्यक्ति  ज्यादा  उन्त  हथियार  और  वाहनों  का  प्रयोग  जमीन  पर  वायु  में  और

 समुद्र  में  करते  उनसे  उसी  तरह  निपटने  के  हमें  अपने  प्रवर्तन  विभाग  तथा  तस्करी  विरोधी
 दस्तों  को  ज्यादा  उन्नत  किस्म  के  हथियार  और  वाहन  उपलब्ध  कराने  होंगे  ।  यदि  आवश्यक  हुआ  तो

 हैलिकाप्टर  और  अन्य  आधुनिक  उपकरण  भी  प्रदान  किए  जाने  चाहिए  जिससे  कि  तस्करों  के  इरादों  में
 परिवर्तेन  लाया  जा  सके  ।

 विभाग  के  कुछ  करममंठ  और  सक्रिय  अधिकारियों  जो  अपनी  जान  पर  खेल  कर  इन  तस्करों
 का  पीछा  करते  हैं  उन्हें  किसी  तरह  का  पारितोषक  या  प्रोत्साहन  देने  के  परेशान  किया  जाता
 यह  उचित  नहीं  है  ।  उन  पर  ध्यान  देना  आवश्यक  उन्हें  हर  तरह  की  सुरक्षा  और  सुविधाएं  प्रदान  की
 जानी  चाहिए  ।  उनके  परिवारों  को  भी  सुरक्षा  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।  इससे  उन्हें  तस्करी  संबंधी
 गतिविधियों  को  रोकने  में  सहायता

 मैं  अपने  अनुभव  के  आधार  पर  एक  दूसरी  चीज  बताना  घाहता  मद्रास  में  सीमा-शुल्क
 कार्यालय  के  सामने  एक  बाजार  है  जहां  कई  दुकानें  हैं  भौर  वहां  हर  तरह  का  तस्करी  का  सामान  आसानी
 से  उपलब्ध  होता  है  ।  जब  हमने  इस  संबंध  में  एक  सीमा-शुल्क  अधिकारी  से  पूछा  तो  उसने  कहा  कि  यह
 उनकी  आंखों  में  कांटे  की  भांति  खटकता  है  फिर  भी  वह  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हमारे  सीमा-शुल्क
 अधिकारियों  के  काम  करने  का  यही  तरीका  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  इस  देश  के  लोगों  के  मन  में  यह  भावना  जगानी  होगी  कि  तस्करी  की  वस्तुओं
 को  खरीदना  या  इन  गतिविधियों  में  सम्मिलित  होना  राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियों  को  बढ़ाबा  देना  है  जो
 कि  किसी  भी  समय  आश्थिक  व्यवस्था  को  नष्ट  कर  देगा  ।  इन  गतिविधियों  को  नियंत्रित  करने
 के  लिए  कठोर  कदम  उठाए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भी  भीबल्लभ  पाणिप्रही  सभापति  मैं  इस  सीमा-शुल्क  विधेयक
 का  समर्थन  करता  हूं  ।  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  इस  विधेयक  द्वारा  सीमा-शुल्क  1962
 की  धारा  123  और  धारा  135  में  संशोधन  का  प्रस्ताव  है  ।  घारा  123  में  प्रस्तावित  संशोधन  द्वारा
 हम  इसके  उपबंधों  की  और  उदार  बनाना  चाहते  हैं  जबकि  धारा  135  में  संशोधन  के  द्वारा  हम  इसे
 ज्यादा  सख्त  बनाना  चाहते  हैं  ।  ये  दोनों  चीज  समय  की  आवश्यकता  के  अनुरूप  हैं  और  इसलिए  हम
 इनका  स्वागत  करते  हैं  ।

 ऐसा  देखने  में  आता  है  कि  1962  के  उपरांत  छोटे  और  मध्यम  कारीगरों  से  व्यापक  पैमाने  पर
 सोने  और  हीरे  की  बरामदगी  नहीं  की  गई  इस  संशोधन  के  इसकी  जिम्मेवारी  गरीब  और
 अनपढ़  लोगों  पर  थी  जो  हीरे  को  काटकर  और  पॉलिश  करके  अपना  जीविकापाजन  करते  थे  ।  हीरा  एक
 निर्मातोन््मुखी  उद्योग  है  और  यह  व्यापक  पैमाने  पर  विदेशी  मुद्रा  का  अर्जन  करता  हमारी  सरकार
 का  उद्देश्य  हमेशा  कार्यकारी  वर्ग  को  सहायता  करने  का  रहा  है  और  उन्हें  बेकार  परेशान  न
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 किया  जाए  ।  वर्तमान  उपबंधों  के  तहत  हमेशा  छोटे  और  उपेक्षित  वर्ग  के  छोटे  और  मध्यम  वर्ष
 के  कारीगरों  को  असंगत  तरीके  से  परेशान  किए  जाने  का  भय  बना  रहता  यह  आवश्यक  हो
 गया  था  कि  उन्हें  हस  प्रकार  की  परेशानियों  से  बचाया  जा  सके  ।  अब  उन्हें  उस  धारा  के  क्षेत्राधिकार
 से  बाहर  लाया  जा  रहा  है  जिससे  कि  इस  उद्देश्य  की  पूति  की  जा  सके  ।

 साथ  मैं  सरकार  को  विशेष  रूप  से  वित्त  मन्त्रालय  को  धारा  135  के  उपबन्धों  को  सख्त
 करने  तथा  सोने  और  अन्य  वस्तुओं  की  तस्करी  में  सजा  की  अवधि  को  एक  साल  से  बढ़ाकर  तीन  साल
 करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  यह  भी  स्वागत  योग्य  है  ।  मात्र  एक  ही  बार  एक  संशोधन  के
 द्वारा  जहां  आवश्यकता  थी  वहां  इसे  उदार  बना  दिया  गया  और  जहां  कठोर  बनाने  की  आवश्यकता  थी

 वहां  इसे  कठोर  बना  दिया  गया  ।  यह  दोनों  उपाय  आवश्यक  थे  ।

 अपना  वक्तव्य  समाप्त  करने  से  मैं  एक  या  दो  टिप्पणियां  करना  सरकार  द्वारा
 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सभी  उपचारात्मक  उपायों  के  बावजूद  भी  तस्करी  बड़ी  मात्रा  में  बिना  किसी
 रोकथान  के  जारी  है  ।  शायद  इसमें  वृद्धि  ही  हुई  है  ।  सीमा-शुल्क  और  उत्पाद  कर  के  प्रभारी  अधिकारी
 संसदीय  समितियों  के  किसी  भी  प्रश्न  का  संतोषप्रद  उत्तर  नहीं  दे  पाए  कि  देश  में  कितनी  तस्करी  की
 जा  रही  वे  कहते  हैं  कि  वे  व्यापक  पैमाने  पर  बरामदगी  करके  इस  पर  नियंत्रण  रख  रहे  लेकिन
 प्रत्येक  व्यक्ति  यह  जानता  है  कि  देश  में  तस्करों  और  बेइमान  व्यापारियों  के  द्वारा  समानान्तर  अथंभ्यवस्था

 चलायी  जा  रही  है  ।  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  के  लिए  यह  एक  चुनौती  भी  है  और  खतरा  भी  है  ।

 हम  एक  समाजवादी  अधंव्यवस्था  बनाना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  तस्करों  और  कालाबाजारियों  द्वारा  चलाई
 जा  रही  समानांतर  अर्थव्यवस्था  इसके  लिए  खतरा  बन  रही  है  ।  हम  इसे  कैसे  रोकें  और  हम  इस  चुनौती
 का  सामना  कंसे  करें  ?  निःसन्देह  मैं  अपने  प्रवर्तन  तंत्र  की  सराहना  करना  इसके  कुछ
 कारी  बहुत  निर्भीक  हैं  और  अपना  पूरा  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  यहां  कुछ  ऐसे  अधिकारी  भी  हैं  जिन्होंने
 काला  धन्धा  करने  वालों  और  तस्करों  के  साथ  सांठ-गांठ  कर  रखी  ईमानदार  अधिकारियों

 को  प्रोत्साहन  देकर  उन्हें  उत्साहित  करना  हमारा  प्रयास  होना  चाहिए  ।  प्रोत्साहन  योजना  है  लेकिन  इसे

 ठीक  तरह  से  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  जो  खतरा  उठा  रहे  हैं  भौर  जिन्होंने  तस्करी  को  रोकने

 के  लिए  दृढ़  निश्चय  किया  हुआ है  उन्हें  विधिवत  पुरस्कृत  किया  जाना  प्रवर्तन  एजेंसियों  में  जो

 भ्रष्ट  लोग  हैं  उनके  साथ  सख्ती  से  निपटा  जाना  चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  संबंधित  संगठनों  के  पास  पूरा
 साज  सामान  होना  चाहिए  |  हमने  देखा  कि  वे  बदलती  परिस्थितियों  का  सामना  करने  की  स्थिति  में

 नहीं  समय  के  परिवर्तन  के  समय  तस्करों  के  पास  बिल्कुल  आधुनिक  और  अत्याधुनिक
 बिजली  से  चलने  बाली  वाहन  आदि  हैं  ।  लेकिन  दूसरी  ओर  हमारे  अधिकारियों  के

 पास  ऐसे  सभी  आधुनिक  उपकरणों  की  कमी  अतः  उन्हें  ये  सभी  चीजें  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 सप्लाई  की  जानी  चाहिए  ।

 अब  मैं  एक  अथवा  दो  शब्द  कानूनी  हस्तक्षेप  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  किसी  न्यायालय

 विशेष  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  लेकिन  कुछ,उच्च  न्यायालयों  में  कुछ  खंडपीठ  ऐसे  हैं  जोकि  ऋूपने  हस्तक्षेप
 के  लिए  बहुत  ही  प्रसिद्ध  वे  जांच  स्तर  पर  आरोप  पत्र  तैयार  करने  से  पहले  निषेधाशाएं  दे  रहे  हैं
 और  स्थगन  आदेश  जारी  कर  रहे  उदाहरण  के  तौर  मैं  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  का  नाम  ले

 सकता  हूं  ।  जब  वहां  कुछ  माल  पकड़ा  गया  जब  वे  उसकी  सूची  तैयार  कर  रहे  इससे  पहले  कि

 आरोप  पत्र  तैयार  उन्हें  यह  देखकर  हैरानी  हुई  कि  उनके  सामने  स्थयन  आदेश  आ  गया  था  ।  यह
 सब  कैसे  हो  गया  ?  पूरी  गम्भीरता  के  साथ  इस  पर  नए  सिरे  से  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।  सोने  के

 बारे  में  नीति  पर  फिर  से  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  भ्रष्ट  अधिकारियों  द्वारा  बड़ी  मा्रा  में  सोना
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 रखने  से  भ्रष्टाचार  के  इस  ड्ामे  जोकि  हमारे  देश  में  चल  रहा  है  एक  नया  सामान  मिल  रहा  है  ।

 उससे  भी  हमारे  लोकतन्त्र  को  खतरा  भ्रष्टाचार  बहुत  ही  तेज  गति  से  बढ़  रहा  है  ।

 जग  क्षारमएं  जितसे  अंशोध्नतत  किम्रा  जा  रहा  है  वहू  बहुत  ही  स्वागत  प्रोग्य  हैं  ।  इसलिए  मैं  हस्त
 विधेयक  का  पूरे  दिल  से  समर्थन  क़स्ता  हूं  और  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  क्रि  वह  सम्पूर्ण  सम्रस्त्या
 पर  नए  सिरे  से  विचार  करे  जिससे  कि  तस्करी  पर  प्रभावकारी  ढंग  से  रोक  लगाई  जा  सके  और

 हमारे  देश  में  जो  समान््तर  अर्थव्यवस्था  चल  रही  है  उस  पर  भी  नियंत्रण  किया  जा  सके  ।

 जी  निरधारी  हल  व्यास  :  सप्नापति  मैं  कस्टम  असेंडसेंट  ऐडट  1989
 का  समर्थन  करता  हूं  ।  सेक्शन  2  के  तहत  अ्मेंडमेंट  रखा  गया

 ]
 *  खोने  या  हीरे  की  मिर्मितियोंਂ  शब्द  के  स्थान  पर  उनकी  निश्चितिक्रों

 बाज्द  रखे  जार  ।'

 डैडका  प्रतलत्र  यह  है  जो  कलेक्शन  श्षें  बजाज  में

 0  ।
 थारा  सोने  या  हीरे  की  घड़ियों  और  किसी  अन्य  वर्ण  के

 ऐसे  मात्र  को  लाग्र  होती  जो  केन्द्रीय  राजपत्र  में  अधिसृच्नना  द्वारा  विनिर्दिष्ट
 क्करे  Chad  7

 इसमें  गे  सारी  चीजें  निकाल  दी  गई  डायमन्ड  एण्ड  इसमें  रखा  गया

 हु  यह्  क्ारा  सोचे  या  हीरे  की  घड़ियों  और  किसी  अन्य  बर्ग  के  ऐसे
 प्राज्ञ  को  बाग  होती  है  जो  क्रेद्रीय  राज़प्रश  से  अधिसूचता  द्वख्॒  विविद्विष्ट
 करे  ।

 इसका  भतलब  है  कि  आपने  डायमल्ड  को  जिस्कुल  इस  श्रावधान  से  छोड़  दिया  कस्टम  छयूटी
 से  इसको  फ्री  कर  दिया  क्योंकि  इसके  जरिए  से  आपको  फारेन  एक्सचेंज  मिल  रहा  कल्फी
 पैसस  आफको  उफ़क्रध  हो  रहा  जिसकी  ग़जह  से  आपने  इनको  यह  सह्ृक्षियत  दी  है  ।

 मेरा  मिथेवन  यह  है  कि  छोटे-छोटे  काशीगर  जो  डायमण्ड  पासिश  भा  अन्य  प्रकार  के  काम  फश्ते
 थे  अजदूर  के  सौर  पर  काम  करते  आपको  कंसे  मालूम  हो  गया  कि  डाबमण्ड  उनकी  खरीदी  हुई

 प्रा्टी  वे  शो  एक  भजदूर  के  तोर  से  काम  करते  सारी  सहूलिबतें  पूंजीपतियों  को  देने  के  लिए
 आफ्गे  इसको  भी  अन्दर  चूसेड़कर  इनको  सारी  शहूलियतें  दे  यह  सारा  काम  किन्हीं  अधिकारियों
 की  मिली-भंगंत  से  किया  गया  है  और  जीफ्तियों  को  यह  सहूलियत  दी  गई  आप  जयपुर  में  जाकर

 वित्त  मत्त्री  भौ  भा  गए  आप  जयपुर  में  जाकर  देखिए  कि  हजारों  लोग  हायमंड  किंग  के
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 काम  में  मजदूरी  करते  हैं  और  बड़े-बड़े  पूंज़ीपति  इनको  बाहर  भेजते  हैं  ।  इस  तरह  से  क्रेसे  इच  छोटे-छोटे
 कारीगरों  कौ  छूट  दी  किस  तरीके  से  एक्साइज  ड्यूटी  और  अन्य  प्रकार  की  सुविधाएं  प्रद्मान  की  गई

 अबकि  सारे  का  सारा  फायदा  इसके  जरिए  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  जो  अरबों  रुपए  का  काम
 मण्ड  का  करते  उम  लोगों  को  इसका  सारा  फायदा  मिलेगा  |  इस  तरीके  से  आपने  जितमी  छूट  दी

 बह  आअपधिकास्मिं  की  से  पूंजीफ्तियों  को  छूट  दी  गई  इस  ओर  आपको  देना

 चाहिए  कि  किल  तरीके  से  इनकी  छूट  दी  गई  इसको  निश्चित  तरीके  से  देखना  चाहिए  ।

 दूसरा  मेरा  निवेदन  है  सेक्शन  135  के  तहत  एक  साल  से  बढ़ाकर  3  साल  कर  दिया  गया  है  ।

 जितने  गोल्ड  स्मगलर्स  हैं  या  अन्य  प्रकार  की  चीजों  की  स्मगलिग  करते  हजारों  करोड़  रुपए  का

 साप्तान  यहां  पर  आ  रहा  आपसे  ।  साल  से  बढ़ाकर  मिनिमम  3  साल  कर  जबंकि  पनिशमेंट

 इनके  लिए  7  साल  का  सुफरंर  है  ।  गोल्ड  स्मगलर्स  को  7  साल  से  कम  सर्जा  क्यों  देते  बहुत-सी
 ज्हें  ऐसी  हैं  जहा  इसको  गोली  मार  दी  जाती  है  या  फांसी  लगा  दी  जाती  आप  इसकी  एक  साल
 से  तीन  साल  करने  जा  रहे  हैं  तो यह  काफी  नहीं  है  ।  जो  आदमी  एक  हजार  करोड़  रुपये  का  सोना  लाए
 और  पकड़ा  जाए  तो  उसे  सिर्फ  तीन  साल  की  सजा  दी  जाए  और  वह  छूटकर  फिर  वही  काम  करेगा  और
 देश  की  अर्थ-व्यवस्था  को  खराब  इससे  आप  कैसे  छुटकारा  पायेंगे  ।  यह  तीन  साल  कम  उसको
 उम्र  कैद  दी  जाए  या  फांसी  की  सजा  दी  जानी  चाहिए  ताकि  वह  देश  के  साथ  दुबारा  गदह्ारी  नर  ऋरे
 और  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  के  साथ  खिलवाड़  न  करे  ।  हमारे  पैसे  क्री  कीमत  इससे  गिरती  जा  रही
 आज  आप  देखिए  रुपये  की  कीमत  तेरह  पैसे  भी  नहीं  रही  ऐसी  हालत  में  आपको  चाहिए  कि

 इस  व्यवस्था  की  मजबूत  खनाने  के  लिए  तस्करों  के  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  हो  ।  आजकल  तस्करों  में

 कई  बड़े  राजनेता  होने  लग  गए  इन  लोगों  के  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  न  करने  की  वजह  से  इन्होंने
 राजनीतिक  क्टियां  ब्लानी  शुरू  ऋर  दी  कहीं  इनसाफ  परर्टी  जन  रही  है  तो  कहीं  जस्टिस  वार्टी  बन

 रही  है  और  सारे  देश  में  ये  लोग  अपने  कारिन्दे  बिठाकर  इस  देश  पर  छाना  चाहते  हैं  जिससे  आमने  वाले
 समग्र  में  इनको  आजादी  मिल  जाए  ।  इसब्निए  इनके  खिलसफ़  सख्त  कार्यब्राही  करने  में  कोई  कमी  नहीं
 आमी  चाहिए  और  ज्यादा  से  ज्यादा  सख्त  कानून  बनाने  चाहिए  ।  जिससे  इनके  दिलों  में  भय  छाया  रहे
 कि  अगर  पकड़े  जाएंगे  तो  हमें  फांसी  की  सजा  दी  जाएगी  ।  इस  तरह  से  ये  लोग  जो  देश  के  साथ  गह्दारी
 कर  हहे  उसमें  कमी  जाएगी  ।  मुझे  दोनों  संशोधनों  में  जो  कमी  लगी  वह  मैं  जापको  बताना  चाहता

 चाहता  हूं  । एक  तो  23  के  तहत  आप  आटिजन्स  को  सहलियतें  देना  चाहते  मेरा  ढ्याल  है  कि

 जंस  मजदूर  हैं  और  वे  मजदूरी  करके  कमाते  हैं  |  ब्रह  न  क्षो  एक्सपोर्ट  करते  ख्ह  लो  बड़े-बड़े  लोग

 करते  हैं  जो  करोड़ों  रुपए  का  निर्यात  करते  हैं  और  भारी  मुनाफा  कमाते  हैं  |  इस्चका  फायदा

 उन्हीं  पूंजपतियों  को  मिलेगा  ।  यह  बात  सही  हो  सकती  है  कि  अगर  वह  ज्यादा  से  ज्यादा  एक्सपोर्ट  करके

 हमें  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  लेकिन  आपने  आ्टिजन्स  गरीब  लोगों  को  सहूलियत  देने  के  लिए
 कहा  ऋढ़  इसमें  रप्खाई  नहीं  होता  आप  जम्रपुर  में  जाकर  देखें  या  जोर  कहीं  जाकर  देखें  जहां

 डायमड़्ड  का  काम  होता  डे  तो  आफ़्को  प्रता  चलेगा  कि  डाम्रपन्ड  का  व्याद्रार  क्रौन  कर  रहा
 इसक्रा  मालिक  क्ौत  झोेता  है  ।  जिनको  आए  सलहूल्ियल  देने  की  बात  करते  हैं  बहु  आर्टिजन्स  केब्राल

 मजदूदी  करते  हैं  ।  ग  जो  वह  श्यापार  करते  हैं  भौर  न  ही  एक्सबोर्ट  करते  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  आपने
 सजाया  का  प्ररबधान  एक़  साथ  ले  तीन  साल  किया  है  तो  उसको  कम-से-कम  आप  उमञ्र  कैद
 तक  बढ़ायें  या  करांसी  क़्क  लागू  उनको  छोटी-मोटी  सजाएं  देने  स ेकाथ  नहीं  ।  उनके
 खिलाफ  खज््त  क्रामंवाही  करती  त्तन  जाकर  ये  तस्कर  कम  होंगे  जोकि  में  समानान्तर
 इकपोढ़ोस़ी  अलाह  हुए  कोई  काजखाशान  के  बारे  में  कहता  है  कि  यह  तीस  हजार  करोड़  कोई
 कहढ़ा  है  कि  यह  ब्राश्बीस  हज़ार  करोड़  है  तो  इससे  केसे  छुटकारा  जगर  इसी  तरह  से  हमको
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 सहूलियतें  देते  रहें  । इनके  खिलाफ  तो  सख्ती  से  कायंवाही  की  जाए  जिससे  हमारे  देश  की  इकोनोमी  भी

 मजबूत  हो  और  आशिक  व्यवस्था  में  सुधार  आए  ।

 शी  उत्तम  भाई  ह०  पटेल  :  मैं  इस  बिल  का  समथंन  करता  हूं  और  देश  के  अथं  तंत्र
 को  बर्बाद  जो  यह  तस्कर  तस्करी  से  कर  रहे  हैं  इनके  खिलाफ  कड़े  से  कड़े  कदम  उठाने  चाहिए  ।  जो

 समुद्र  का  किनारा  है  वहां  भी  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  होती  है  ।  जहां  तस्करी  होती  है  उसको  रोकने  के

 लिए  कुछ  करना  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  अभी  कहा  है  और  मेरा  मत  भी  ऐसा  है  कि

 जहां  भी  तस्करी  करते  हुए  किसी  को  देखें  उसे  गोली  मार  देनी  फांसी  की  सजा  देनी  चाहिए  ।
 बरसों  से  अथंतन्त्र  की  जो  बरबादी  हो  रही  उसे  रोकने  के  कानून  में  सुधार  हुआ  है  लेकिन  फिर  भी  इसे
 रोकना  बहुत  मुश्किल  है  #  इसलिए  ऐसे  आफिससे  जो  मौत  के  मुंह  में  जाकर  तस्करों  को  पकड़ने
 का  कार्य  करते  उनका  सम्मान  करना  देशभर  में  जो  अच्छे  अधिकारी  उनको  तस्करी
 करने  वालों  को  पकड़ने  के  काम  में  लगाना  चाहिए  ताकि  उन्हें  पता  लगे  कि  उनके  सामने  खतरा  है  ।

 मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करते  हुंए  फिर  से  कहता  हूं  कि  तस्करी  करने  वालों  को  कड़ी  से  कड़ी  सजा

 मिलनी  चाहिए  और  ऐसे  लोगों  को  गोली  मारनी  चाहिए  ।

 ]

 सभापति  सहोदय  :  यदि  यह  विधेयक  चार  बजे  से  पहले  पारित  करना  है  तब  तो  माननीय  मंत्री
 को  अभी  उसका  अन्तर  देना  होगा  ।  लेकिन  यहां  कुछ  माननीय  सदस्य  ऐसे  हैं  जोकि  इस  विषय  पर
 बोलना  चाहते  हैं  ।

 वित्त  सन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सस्त्रो  बो०  के  :  यह  आज  पारित  नहीं
 किया  जा  सकता  ।

 थ्री  ए०  के०  पांजा  :  यदि  माननीय  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  तो  यह  स्वभाविक  है  कि  मैं  उन्हें
 रोक  नहीं  सकता  ।

 सभापति  महोदय  :  लेकिन  यदि  आप  यह  चाहते  हैं  कि  यह  भाग  अवश्य  पारित  किया  तब

 इसका  विकल्प  क्या  है  ?

 क्री  ए०  के०  पांजा  :  यदि  संभव  हो  तो  इसे  आज  पारित  किया  जा  सकता

 समापति  महोदय  :  डा०  त्रिपाठी  ।

 डा०  चन्द्र  शेज्र  त्रिपाठी  :  माननीय  सभापति  कस्टम्स  अमैंडमैंट  बिल
 1989  जो  इस  सदन  के  स  प्रस्तुत  हुआ  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  लेकिन  जो  स्टेटमैंट  आफ

 आब्जैक्ट्म  एण्ड  रीजस्स  माननीपर  मंत्री  जी  ने  दिए  उसमें  विरोधाभास  परिलक्षित  होता  व्यास
 जी  ने  बड़ी  अच्छी  तरह  अपनी  भावनाओं  को  व्यक्त  किया  यह  बात  समझ्ष  में  नहीं  गव॑नमैंट
 का  इनटैन्शन  यह  है  कि  मीडियम  और  स्माल  आठदिसन्स  को  सुविधा  मिले  ।  कानून  की  कानून
 का  टेढ़ापन  कानून  लागू  करने  के  लिए  नागरिकों

 को
 तकलीफें  जरूर  देता  लेकिन  इस  बिल  में  जो

 यह  कहा  गया  है  कि  गरीब  मजदूरों  को  या  कारीगरों  को  लाभ  यह  बात  समझ्ष  में  नहीं  आती
 क्योंकि  1962  में  जो  कस्टम  एक्ट  पास  किया  गया  जिसमें  डायमंड्स  या  डायमंड्स  की  किंग  पर
 प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  जिसका  इनटेन्शन  था  कि  स्मगलिंग  होकर  डायमंड  ज्यादा  न  आए  ।  यह  ठीक
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 है  कि  डायमंड  की  स्मगलिग  ज्यादा  नहीं  यह  भी  ठीक  है  कि  इसके  केसेस  ज्यादा  नहीं  मिले  लेकिन

 चाहे  स्मगलिग  थोड़ी  हो  या  यह  राष्ट्र  विरोधी  हरकत  ब्लेक  मनी  जनरेट  करती  इसे
 किसी  भी  कीमत  में  बर्दाशत  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  यदि  कानून  का  इनटेंशन  छोटे  लोगों  के
 फायदे  का  या  तो  इसमें  किसी  भी  तरह  से  छोटे  आटिसन्स  या  मीडियम  आटिसन्स  लाभाम्वित

 नहीं  होने  वाले  हैं  क्योंकि  वह  तो  मजदूर  पैसा  लेते  मजदूरी  करते  हैं  ।  हीरे  का  व्यापार  तो  बिग

 ट्रेड्स  करते  लाभ  तो  उनको  भी  मजदूरों  को  इस  कानून  से  किसी  किस्म  का  लाभ  मिलने
 की  गुंजाइश  नहीं  दिखती  है  ।  लेकिन  दूसरी  ओर  जो  कस्टम  एक्ट  1962  के  संक्शन  135  में  स्ट्रीनजैन्ट
 पनिशमैंट  की  व्यवस्था  की  गई  यह  प्रशंसनीय  है  ।  प्रश्न  इस  बात  का  नहीं  है  कि  कानून  कितना

 बढ़िया  बना  इस  बात  का  भी  नहीं  है  कि  कितने  कठोर  दंड  की  व्यवस्था  की  गई  प्रश्न  इस  बात
 का  है  कि  अपराधी  कड़े  कानून  के  तहत  दंडित  हो  सकता  है  या  नहीं  हो  सकता  है  लेकिन  वह  मशीनरी
 जो  इस  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  कार्यरत  है  उसको  एन्करेजमैंट  भी  मिलना  चाहिए  और  इन्सैंटिव  भी
 मिलना  चाहिए  ।  लेकिन  इसके  बावजूद  अगर  वही  मशीनरी  स्मग्लिग  कराने  में  हिस्सेदार  हो
 तो  इस  कानून  में  या  प्रचचित  कानूनों  में  या किसी  भी  कस्टम  एक्साइज  कानून  में  ऐसी  व्यवस्था  नहीं
 है  कि  अगर  एग्जीक्यूट  करने  वाली  मशीनरी  ही  स्मग्लिग  को  बढ़ावा  देती  है  स्मग्लिग  कराने  में  उसका
 इन्वाल्वमैंट  है  या किसी  भी  तरीके  से  स्मग्लिग  को  रोकने  में  डेलीग्रे टली  हिस्सेदार  बन  रही  है  तो
 उस  पर  कंसे  काबू  पायेंगे  ?  यह  दुखद  पहलू  है  ।

 आज  इस  देश  की  सारी  अर्थ-व्यवस्था  ब्लैक  मनी  से  और  स्मरग्लिग  से  बिल्कुल  हिल  गई
 चरमरा  गई  है  ।  मैं  निवेदन  करू गा  कि  दंड  की  व्यवस्था  को  कठोर  किया  जाये  ।  3  बर्ष  बहुत  कम  है
 ऐसे  लोगों  के  लिए  जो  राष्ट्र-विरोधी  हरकतें  करें  ।  इनको  और  कड़ा  बनाया  जाये  ।  मंत्री  महोदय  इसको
 स्पैसेफिकली  बतायें  कि  कैसे  इस  परिवर्तन  के  जब  डाइमंड  को  इसके  परथ्यू  से  निकाल  देंगे  तो  कैसे
 स्माल  और  मीडियम  आ्टिजन  इससे  लाभान्वित  होंगे  ?  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उनके  नाम  पर  बड़े
 लोगों  को  अनावश्यक  और  अनुचित  लाभ  मिल  जायेगा  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  इसमें  फिर  से  विचार
 करने  की  गूंजाइश  है  2  माननीय  मंत्री  जी  पास  होने  से  पहले  इसको  देखें  ताकि  छोटे  लोगों  के  नाम  पर

 बड़ों  को  लाभ  न  मिल  सके  ।

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  सभापति  मुझे  तीन  बातें  कहनी  मैंने
 राजस्थान  चैम्बर  आफ  कामसे  का  अध्ययन  किया  उसमें  आधे  से  ज्यादा  लोग  जैम  एंड  ज्वैलरी

 एक्सपोर्टर  हैं  ।  यह  वात  सही  है  कि  आ्टिजन  के  नाम  पर  जो  कन्सेशन  दिया  जा  रहा  वह
 आडटिजन  को  कहां  मिल  वह  बड़े-बड़े  लोगों  को  आप  उसको  लीगलाइज  करने  जा  रहे

 मेरा  कहना  है  कि  आप  डाइमंड  के  आ्टिजन  को  पकड़  लीजिए  कि  कहां  से  डाइमंड  का  सीजर

 कहां  से  रफ  डाहमंड  लाये  और  उसको  एक्सपोर्ट  किया  ।  इस  क्री  में  डाइमंड  के  एक्सपोर्ट  से  और
 ज्वैलरी  के  एक्सपोर्ट  से  बहुत  फारेन  एक्सचेंज  आता  यह  बात  सबको  मालूम  है  ।  मंत्री  जी  को  शायद

 पता  अगर  नहीं  पता  हो  तो  कामसे  मिनिस्ट्री  से  पता  कर  लें  कि  गोल्ड  ज्वैलरी  की  भी  बहुत
 डिमांड  है  खासकर  उन  कन््द्रीज  में  जहां  कि  इंडियन्स  सैटिल  कर  गए  कनाडा  यू०  एस०  ए०
 में  और  दूसरे  कंट्रीज  में  बहुत  डिमांड  आप  गोल्ड  के  आठिजन  को  कंसे  कैसे  कहियेगा
 कि  तुम  स्मगल  कर  के  गोल्ड  लाये  ?  दो  स्टेंडडं  कैसे  एक  जगह  कीजियेगा  ?  आप  इस  पर  फिर  से
 विचार  कीजिये  ।  इस  लोग  में  शादी  ब्याह  में  सोना  आवश्यक  समझते  कम  से  कम  10  ग्राम  सोना

 मंगल-सूत्र  के लिए  आवश्यक  है  इसेलिए  आपको  गोल्ड  की  नीति  पर  ठंडे  दिल  से  विचार  करना  होगा  ।
 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  गोल्ड  की  स्मर्ग्लिग  को  बढ़ावा  दीजिए  लेकिन  कोई  न  कोई  ऐसा  उपाय  कीजिए
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 कि  गरीब  आदमी  को  साधारण  आदमी  को  कम  से  कम  10  ग्राम  सोना  उपलस्ध  हो  मंवर्लमेंट

 ट्रेजरी  से  मिले  का  किसी  और  जगह  से  मिले  और  उसंको  वह  प्रीजवं  कर  यह  बहुत  जंरूरी  हैं  ।

 हमारे  5  हजार  साल  के  इतिहास  को  आप  देखें  पहले  भी  सोना  इस  देश  में  पाथा  जाता  था  और  लोग
 सोना  रखते  भे  आप  इस  पालिसी  पर  फिर  से  विचार  कीजिए  ताकि  सोना  लोगों  कोਂ  रीजभिबंल  प्राइस
 कर  उपलब्ध  आज  भी  नेपाल  से  दुनिया  भर  का  सोना  स्मग्ल  होकर  आ  रहा

 नारकोटिक्स  इसਂ  देश  में  इसके  परव्यू  में  नहीं  जा  रहे  हैं  लेकिन  इस  देश  का  यूथ  बर्बाद  हों
 रहा  है  इस  देश  में  नारकोटिक्स  स्मग्ल  हो  रहा  आप  स्मग्लिग  की  बात  करते  आज  पॉलिको

 बाजार  में  हर  तरह  के  इलैक्ट्रानिक  गुड्ज  एवेलेबल  आप  कुछ  कर  के  स्मग्लिगਂ  करने  वालीं

 पर  सख्त  एक्शन  लीजिए  लेफिन  लोगों  के  मन  में  यह  होगा  कि  सोनेਂ  पर  यह  रोक  क्यों  नहीं  लगाई

 गई  ?  आप  सोने  की  स्मरग्लिग  पर  कड़ी  सेਂ  कड़ी  सजा  लेकिन  ऐसी  कोई  व्यवस्था  कीजिए  कि

 थोड़ा-ता  सोना  शादी*ब्याह  के  अचसर  पर  लोगों  को  गक्नंमेंट  सर्टिफिकेट  के  साथ  उपलब्ध  मैं

 इलना  ही  कहना  चाहता  हूं  ।

 4.00  म०  प०

 ]
 सभापति  महोदय  :  क्या  हम  अगले  विषय  को  लेंनें  से  पहले  वस॑  भिनष्ठ  का  और  संभयं  ले  लें

 और  इस  विधेयक  को  पूरा  कर  लें  ।  यदि  माननीय  सदस्य  सहमत

 अमेक  माननीय  खबस्य  :  ठीक  हे  ।

 समत्तति  महोदय  :  हम  अगले  विषय  को  4.10  म०  प०  पर

 विल्  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  बो०  के०  :  सभापति  क्या
 आप  कृपया  मुझे  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  के  बारे  में  एक  विवरण  रखने  की  अनुमति  देंगे  ?  उसके
 बाद  मुझे  राज्य  सभा  में  ज्वञाना  होगा  और  उन्हें  वहां  प्रस्तुत  करना  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  ठीक  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 4,01/2  स०  प०

 अनुप्रक  अनुदानों  को  मांगें  1989:90

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बीਂ  के०  :  मैं  वर्ष
 1989-90  89-90  के  लिए  अनुपुरक  अनुदानों  की  मांगों  के  दूसरे  बैच  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  ।

 4.01  म०  प०

 सीमा-शुल्क  विधेयक--जारो

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  मुख्य  मुद्दे
 के  बारे  में  जो  कि  माननीय  संदस्यों  द्वारा  वाद-विवाद  में  उठाया  गया  इस  संशोधन  का  पहला  भाग
 फायदे  के  लिए
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 श्री  रामेश्वर  नीखरा  :  सभापति  अजेय  सिंह  के  मामले  में  सरकार  को
 अपना  वक्तव्य  देना  चांहिए  ।  आज  उनका  बयान  आया  है  कि  बिन  चड्ढा  और  अजिताभ  बल्चन  को
 उनके  समान  देखा  हम  बिन  चड़ढ़ा  को  उसी  नजर  से  देखते  जब  उनके  पिता  ने  बड़े-बढ़
 उद्योगपतियों  को  बंद  किया  था  उस  समय  उनकी  समझ  में  कुछ  नहीं  आया  और  भे  ही  उन्होंने  राष्ट्रपति
 को  चिट्टी  ही लिखी  |  सरकार  इस  बारे  में  स्टेटमेंट  दे  ।

 |

 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  उस  विषय  को  नहीं  ले  सकता  ।

 श्री  रामेश्वर  नीखरा  :  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर
 आकर्षित  कर  रहा  हूं  ।  सभापति  इनके  पिता  के  कामर्स  मिमिस्टर  और  फाइनेंस
 मिनिस्टर  बनने  के  बाद  17  बैंकों  में  इनका  बैंक  बैलेंस  हो  गया  और  जमाने  भर  की  प्रापर्टी  इन्होंने
 लंदन  और  न्यूयार्क  में  खरीद  ली  ।  इनके  पिता  ने  यहां  तक  कहा  कि  इससे  हमारा  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 है  ।

 श्री  सलाउद्दीन  :  सभापति  यह  एक  अहम  सवाल  है|  सरकार  को  इस  पर  बयान
 देना  चाहिए  ।  )

 सभापति  महोदय  :  हम  विधेयक  के  मध्य  तक  पहुंच  गए  हैं  ।  क्योंकि  विधेयक  पर  चर्चा  चल

 रही  अब  आप  किसी  अन्य  विषय  को  नहीं  उठा  सकते  ।

 )

 |

 श्री  रासेश्बर  नोखरा  :  सरकार  स्टेटमेंट  देकर  यह  बात  सामने  लाये  ।

 थश्रो  गिरधारों  लाल  व्यास  सभापति  यह  आपके  बिल  से  ज्यादा  महत्व
 रखता  है|  सारे  देश  का  सवाल  है  ।  गलत  लोगों  के  खिलाफ  कार्यवाही  होनी  चाहिए  और  सरकार  को
 स्टैश्मेंट  देना  हो  चाहिए  ।

 थरो  रामेश्वर  भीखरा  :  घाहे  कोई  वित्त  मंत्री  का  बेटा  हो  या  जनता  दल  के  किसी  नेता  क़ा
 बेटा  हो  या  रामेश्वर  नीखरा  का  ही  बेटा  क्यों  न  सबके  लिए  कानून  समान  होता  इससे  किसी
 को  बडढशा  नहीं  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  अवश्य  इस  बारे  में  स्टेटमेंट  देना  चाहिए  ।

 )

 जिनुबाद  ]

 भी  ए०  के०  पाजी  :  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दे  को
 नोट  कर  लिया  गया

 यदि  पत्रों  को औपचारिक  रूप  से  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  और  यदि  उन्हें  संभापति  दारा
 मति  दी  जाती  तो  हम  निश्चित  रूप  से  सभी  तथ्यों  को
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 सभापति  महोदय  :  मंत्री  क्रपया  संशोधन  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  वाद-विवाद  का

 उत्तर  दीजिए  ।

 श्रो  ए०  के०  पांज्ञा  :  जहां  तक  इस  संशोधन  विधेयक  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए
 गये  मुद्दों  का  सम्बन्ध  यदि  माननीय  सदस्य  किए  गए  उपबन्धों  को  ध्यानपूर्वक  यह  स्पष्ट  हो

 जाएगा  कि  ये  फायदे  छोटे  कारीगरों  को  दिए  जाएंगे  ।  यह  सच  है  कि  धनी  लोग  हीरों  के  व्यापार  में
 लगे  हुए  हैं  ।  लेकिन  अब  क्या  है  कि  इस  संशोधन  के  बिना  इस  समय  सबूत  का  दायित्व  अपरिष्कृत

 हीरा  रखने  वाले  व्यक्ति  पर  है  ।  जब  मेरा  अधिकारी  वहां  जाता  है  और  जब  वह  कारीगर  के  हाथों  में

 कुछ  अपरिष्कृत  हीरे  देखता  उसे  यह  सिद्ध  करना  होता  है  कि  यह  तस्करी  किया  हुआ  नहीं  है
 उस  व्यक्ति  का  दायित्व  बन  जाता  है  और  एक  भारी  दायित्व  निभाना  होता  यह  उपलब्ध
 किया  गया  है  |  लेकिन  यह  वही  अधिकारी  होता  है  जो  वहां  जाता  है  और  जो  उन  चीजों  को  पकड़ता
 है  ।  उसे  सबसे  पहले  प्रथमदृष्टया  यह  साबित  करना  होगा  कि  ये  चीजें  तस्करी  की  चीजें  हैं  ।  इसीलिए

 यह  मालिक  के  फायदे  के  लिए  यह  सच  नहीं  है  कि  घनी  लोगों  को  उससे  छूट  है  ।  मैं  धनी  और
 निर्धन  के  बीच  इस  देश  के  कानून  के  अन्तगंत  अन्तर  नहीं  कर  सकता  ३  लेकिन  मुख्य  व्यक्ति  जिनके
 पास  हीरे  को  काटने  अथवा  उसे  पालिश  करने  अथवा  किसी  प्रकार  की  कलात्मव  वस्तुएं  बनाने  के
 समय  वास्तव  में  ये  चीजें  उनके  पास  होती  वे  निर्धन  शिल्पी  उन्हें  किन्हीं  अधिकारियों  द्वारा
 उनसे  रसीद  दिखाने  के  लिए  परेशान  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि  उनके  लिए  रसीद  दिखाना  सम्भव

 नहीं  है  ।

 यह  सच  है  कि  यह  अधिनियम  1962  में  बनाया  गया  था  और  हम  यह  संशोधन  1989  में
 ला  रहे  हैं  ।  कारण  यह  है  कि  हीरों  के  आयात  में  वद्धि  हुई  है  ।  इसलिए  हमने  कुछ  उदारता  बरती  है  ।

 यहां  हमारे  अपने  अच्छे  कारीगरों  के  निपुण  हाथों  द्वारा  उसे  काटने  के  बाद  विश्व  बाजार  में  उसकी

 बहुत  अच्छी  मांग  हो  जाती  है और  उसकी  कीमत  बढ़  जाती  है  ।  इमीलिए  यह  दिया  जा  रहा  है  ।

 जहां  तक  सजा  की  अवधि  का  सम्बन्ध  उनके  लिए  सात  वर्षों  के  लिए  सजा  की  व्यवस्था
 है  ।  परन्तु  उसमें  एक  प्रावधान  था  कि  वह  न्यायाधीश  जो  किसी  मामले  को  देख  रहा  वह  अपने
 निर्णय  में  कारण  बताकर  कम  से  कम  एक  वर्ष  की  सजा  दे  सकता  विभिन्न  निर्णययों  को  देखने  से

 ऐसा  लगता  है  कि  कई  मामझ्षों  में  एक  वर्ष  की  सजा  दी  जाती  है  ।  अतः  इस  प्रस्तावित  संशोधन  के  द्वारा
 एक  वर्ष  के  स्थान  पर  न्यूनतम  सजा  तीन  वर्ष  की  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  परन्तु  सात
 बर्ष  की  अधिकतम  सजा  का  प्रावधान  अब  भी  सभा  ने  नशीले  पदार्थ  सम्बन्धी  मामलों  में  दोषी
 पाये  गये  व्यक्तियों  के  लिए  मृत्यु-दंड  निश्चित  किया  इस  स्थिति  सभी  तस्करों  के  लिए  मृत्यु
 दंड  का  प्रावधान  उचित  नहीं  है  और  यह  दंड  स्थिति  की  वास्तविकता  के  अनुसार  ही  दिया  जाना

 है  ।  ।

 हु  जहां  तक  नीति  का  सम्बन्ध  कई  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों
 को  ज्ञात  दो  समितियों  का  गठन  किया  गया  था  और  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  दी  हैं  ।  एक  प्रक्रियात्मक
 पक्ष  पर  आधारित  है  और  दूसरा  अन्य  मौलिक  पक्षों  पर  आधारित  है  ।  दोनों  ही  रिपोर्ट  एक  मंत्री  दल
 को  दी  गई  थीं  ।  उन्होंने  इस  पर  विचार  किया  है  ।  उन्होंने  रिपोर्ट  पुरी  भी  कर  ली  है  ।  अब  किसी  भी

 नीतिਂ  के  बारे  में  सरकार  अपने  अन्तिम  निर्णय  की  घोषणा  कर  देगी  ।

 ये  वे  मुद्दे  हैं  जिन्हें  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाया  गया  इन्हीं  शब्दों  के  मैं  माननीय
 सदस्यों  से  इस  विधेयक  को  पारित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।
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 19  1911  नियम  193  के  अधोन  चर्चा

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सीमा-शुल्क  अधिनियम  1962  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाए  ।/”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 सभापति  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करते  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  ।””

 प्रस्ताथ  स्थोकृत  हुआ  ।

 खंड  2  और  खंड  3  विधेयक  में  शोड़  दिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  ],  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  कां  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 जायें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  सें

 जोड़  विए  गए
 भरी  ए०  के०  पांजा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  ही

 ह

 विधेयक  पारित  किया  ज

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.09  म०  प०

 निथस  के  अधोन  चर्जा

 देश  में  साम्प्रदायिक  स्थिति

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  मैं  हादिक  दुःख  के  साथ  देश  में  व्याप्त  अत्यधिक
 दायिकता के  बारे  में  कुछ  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ  वास्तव  जैसी  स्थिमि  इस  समय  मैं  देख
 रहा  यह  स्थिति  सर्वव्यापी  हो  गई  है  ।  पिछले  दशक  के  दोरान  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  के  बारे  में
 बात  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  मुरादाबाद  और  अभी

 हाल  ही  में  मेरठ  में  जो  घटनायें  हमें  उनकी  याद  ताजा  हैं  ।

 4.10  म०  १०

 सोमनाथ  रथ  पीठासीन

 परन्तु  हम  इस  वर्ष  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  क्योंकि  साम्प्रदायिक  दंगे  जो  अभी  कुछ  दि
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 193  के  अप्रीत  चर्चा  11  1989:

 पहले  हुए  उनका  एक  भिन्न  स्वरूप  शायद  आप  जानते  हैं  कि  केवल  राजस्थान  और

 गुजरात  में  ही  पचास  स्थानों  पर  दंगे  हुए

 भी  जी०  एस०  बनातवाला  :  तीस  दिनों  में  चौवन  स्थानों  पर  हुए  थे  ।

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  उन्होंने  चार  और  जोड़  दिए  शायद  उन्होंने  बदायूं  को  भी

 शामिल  कर  लिया  इस  समय  यह  स्थिति  पूर्व  स्थिति  से  भिन्न  यह  एक  गम्भीर

 स्थिति  यह  स्थिति  राष्ट्र  हित  के  लिए  हानिकर  मैं  मुस्लिम  समुदाय  के  लिए  चितित  हूं  क्योंकि

 उस  समुदाय  से  सम्बन्धित  होना  मेरे  लिए  गौरव  का  विषय  है  परन्तु  पहले  मैं  अपने  देश  के  लिए  चिंतित

 हूं  क्योंकि  राष्ट्रमंडली  में  भारत  का  सम्मान  है  क्योंकि  यह  एक  समाजवादी  देश  यह  एक
 निरपेक्ष  देश  है और  समाजवाद्र  और  का  मूल  आधार  दांव  पर  परन्तु  इस  समय
 विदेशों  में  मेरे  देश  भारत  की  छवि  इसी  साम्प्रदायिकता  के  कारण  बिगड़  रही  है  ।

 मेरे  लिए  सर्वाधिक  दुःखपूर्ण  बात  यह  है  कि  इस  समय  राष्ट्रीय  स्तर  के  राजनैतिक  दलों  में  से

 एक  राजनेंतिक  दल  साम्प्रदायिक  दंगा-फसाद  को  बढ़ावा  देने  वाली  विधटनकारी  ताकतों  में  सबसे  आगे

 है  ।  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  मैंने  भारतीय  जनता  पार्टी  के  हिन्दू  सम्प्रदाय  के  साथ  राजनंतिक  प्रभाव
 को  प्राप्त  करने  का  खेल  करीब  से  देखा  है  ।  इन्होंने  आर०  एस०  एस०  के  साथ  श्रातृत्व  की  भावना  को

 बढ़ावा  दिया  और  अखिल  भारतीय  विद्यार्थी  परिषद  को  नीति  और  कायंक्रम  दिए  और  शिव  सेना  को
 पर्याप्त  मात्रा  में  प्रेम  और  समर्थन  दिया  ।  मैंने  बहुत  बारीकी  से  यह  देखा  है  कि  किस  प्रकार  से
 भारतीय  जनता  पार्टी  ने  हेडगेवर  शताब्दी  समारोह  का  प्रयोग  किया  और  उसका  फायदा  उठाया  और
 निश्चित  रूप  से  यह  बी०  जे०  पी०  के  ही  कार्यकर्ता  थे  जो  रेलवे  डाकघरों  और  सभी
 जनिक  स्थलों  के  चारों  ओर  पोस्टरों  देश  में  रहना  हिन्दू  बनके  रहना  होगाਂ  जंसे  पोस्टर
 लगाने  के  कार्य  में  लगे  हुए  थे  ।  मैंने  इसे  देखा  था  ।  मैं  हिन्दी  नहीं  जानता  हूं  परन्तु  क्योंकि  यह  एक
 सम्मिलित  रूप  से  किया  गया  प्रयास  अतः  उन्होंने  इन  पोस्टरों  को  सभी  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  बनाया
 था  ।  मैंने  उदूं  में  भी  इन  पोस्टरों  को  देखा  और  मैंने  व्यक्तियों  से  कहा  कि  वे  मुझे  बतायें  कि  हिन्दी
 पोस्टर  में  क्या  छपा  है  ।  और  यह  अंग्रेजी  में  भी  पुनः  यह  बी०  जे०  पी०  का  ही  उद्देश्य  था  कि
 सबसे  बड़े  अल्पसंख्यक  समुदाय  समुदायਂ  को  आतंकित  किया  जाये  क्योंकि  बी०  जे०  पी०  ने

 यह  सोचा  कि  मुस्लिम  समुदाय  को  आतंकित  किये  बिना  भारी  वोट-बैंक  बनाना  उसके  लिए  अत्यन्त
 कठिन  होगा  ।  बी०  जे०  पी०  कोई  धामिक  नाटक  नहीं  रच  रही  है  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  शिला
 पूजन  क्या  है  ।  इसमें  कुछ  भी  धामिक  नहीं  मैं  बाद  में  उस  पर  भी  कहूंगा  ।  यह  सारा  राजनैतिक
 खेल  है  और  बी०  जे०  पी०  के  राजनैतिक  विश्लेषक  इस  बात  को  जानते  थे  कि  मुस्लिमों  को  आतंकित
 करके  वे  कांग्रेस  पार्टी  को  भी  क्षति  पहुंचा  सकते  हैं  ।

 बी०  जे०  पी०  ने  बाबरी  मस्जिद  विवाद  से  भी  फायदा  उठाया  और  वह  भी  भरपुर  फायदा
 उठाया  ।  दुर्भाग्य  सरकार  की  निष्क्रियता  से  इसके  शरारती  तत्वों  को  समर्थन  मिला  ।  बाबरी  मस्जिद
 के  बारे  में  क्या  विवाद  है  ?  मैं  एक  प्रश्न  पूछता  हूं  केबल  मुस्लिमों  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  राष्ट्र
 हित  में  यह  प्रश्न  है  कि  वर्ष  1949  में  वह  कौन-सा  व्यक्ति  था  जो  पुलिस  इंस्पेक्टर  के  पास  गया  और
 उसे  बताया  कि  रात्रि  में  कोई  व्यक्ति  एक  प्रतिमा  क ेसाथ  उसने  दरवाजा  तोड़  दिया  अथवा
 मस्जिद  में  प्रवेश  करके  वहां  मूर्ति  रख  दी  ?  वह  एक  हिन्दू  था  ।  वह  कौन  व्यक्ति  था  जिसने
 हड़ताल  की  ?  वर्ष  1949  में  वह  व्यक्ति  भी  अक्ष य  पंडित  था  जो  राष्ट्र  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित
 कर  रहा  था  कि  मस्जिद  को  मन्दिर  बनाया  जा  रहा  और  ग्यारहवें  एक  महान  आत्मा
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 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  हस्तक्षेप  स ेऔर  उनके  इस  आश्वासन  से  कि  हम  इस  देश  में  साम्प्रदायिकता
 को  बढ़ने  नहीं  देंगे  उन्होंने  अपना  ब्रत  तोड़ा  और  उन्होंने  इन्हें  हम  बचपन  से  ही  मस्जिद  को
 देख  रहे  हैं  और  मैं  नहीं  चाहता  कि  इसे  मन्दिर  में  बदल  दिया  जाए  क्योंकि  यह  के  लिए
 कोई  गवे  की  बात  नहीं  होगी  ।  वह  एक  सच्चे  हिन्दू  थे और  वह  एक  सच्चे  हिन्दू  ही  बने  रहे  ।  सभापति

 वह  कौन  था  जो  राजस्व  रिकार्ड  सहित  जिला  न्यायाधीश  के  पास  गया  तथा  जिसने  अयोध्या
 के  जिला  न्यायाधीश  के  सामने  सबूत  पेश  किया  तथा  राजस्व  रिकार्ड  पेश  किया  और  सत्र  न्यायाधीश
 के  सामने  सबूत  पेश  किया  कि  यह  एक  खाली  जमीन  थी  और  एक  मस्जिद  बनाई  गई  शताब्दियों
 से  कोई  झगड़ा  नहीं  था  और  इसका  सम्बन्ध  मुस्लिमों  से  हे  ?  वह  पंडित  बोगरा  वह
 कश्मी री  पंडित  थे  जो  उस  समय  जिला  मजिस्ट्रेट  थे  ।  यही  पर्याप्त  सबूत  है  कि  यह  मुल्लिमों  से
 संबंधित  है  ।

 हमें  इस  देश  में  शांतिपूर्वक  तरीके  से  सौहादंता  से  रहना  अतः  जब  वहां  झगड़ा
 होना  है  तब  आप  न्यायालय  में  जाते  हैं  और  इस  समय  देश  के  मुस्लिम  न्यायालय  के  निर्णय  का  इंतजार
 कर  रहे  उन्हें  आशा  है  कि  न्यायालय  में  उन्हें  न््याय  मिलेगा  ।  परन्तु  मैं  कहता  हूं  कि विधटनकारी
 ताकतें  जिनका  नेतृत्व  इस  समय  बी०  जे०  पी०  के  हाथ  में  है  वे  मुसीबतों  को  बढ़ावा  दे  रही  वे  अब

 कह  रहे  हैं  कि  वे  न्यायालय  के  फैसले  की  ओर  नहीं  देख  रहे  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  यह  सभा
 के  सामने  है  कि  बी०  जे०  पी०  जो  इस  समय  इन  सम्प्रदायिकतावादियों  का  अगुआ  बनी  हुई  वह
 न्यायालय  के  फैसले  से  सहमत  होने  को  तैयार  नहीं  हमारे  पास  ग्राफ  प्रिक््चर  हैं  जिन्हें  हम
 दिखा  सकते  हैं  ।  हमारे  पास  आंकड़े  और  तथ्य  हैं  और  मैं  आपको  इस  स्थिति  में  बताता  हूं  कि  प्रेस
 अपना  कतंव्य  निभा  रही  है  ।  काल  में  भी  मुझे  कई  समाचार-पत्र  मिले  और  मैंने  उन  सभी  को

 पढ़ा  ।  यहां  तक  कि  एक्सप्रेसਂ  जो  अपने  आप  में  ही  विशिष्ट  और  सभी  राष्ट्रीय  अखबारों
 ने  हमें  सावधान  कर  दिया  है  |  जहां  तक  साम्प्रदायिकता  में  वृद्धि  का  सम्बन्ध  उन्होंने  अपना  कतैंब्य
 निभाया  है  ।  वे  हमें  बता  रहे  हैं  कि  बी०  जे०  पी०  हिन्दुओं  को  गुमराह  कर  रही  मैं  उससे  सहमत
 नहीं  हो  सकता  ।  ग्रामीण  क्षेत्र  में  सभी  हिन्दू  और  मुसलमान  शांतिपूर्वंक  रहते  उनमें  कोई  घुणा
 नहीं  है  ।  परन्तु  वे  एक  ऐसी  स्थिति  पैदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  मैं  कह  सकता  हूं  कि  हिन्दू
 उन्हें  हरा  देंगे  क्योंकि  वे  हिन्दुओं  का  गलत  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  वे  एक  ऐसी  स्थिति  पैदा  कर  रहे  हैं
 कि  सभी  हिन्दू  मुस्लिमों  क ेखिलाफ  हैं  और  यही  सारी  स्थिति  नहीं  है  और  प्रेस  ने  बी०  जे०  पी०
 नाटक  के  बारे  में  हमें  सावधान  कर  दिया  मैं  बहुत  प्रसन्न  हूं  क्योंकि  वहां  कई  कहानियां

 मैं  उन्हें  सभा  को  नहीं  बता  रहा  हूं  |  परन्तु  उन्होंने  हमें  सतक॑  कर  दिया  है  और  हम  सतर्क

 नहीं  होते  |  यही  स्थिति  अब  बी०  जे०  पी०  इन  सभी  साम्प्रदायिक  ताकतों  का  नेतृत्व
 कर  रही  है  और  पूजाਂ  अथवा  का  आयोजन  किया  जा  रहा  एक
 भारतीय  के  नाते  मेरा  एक  प्रश्न  था  और  राष्ट्र-हित  में  भी  अब  मैं  एक  प्रश्न  पूछता  हूं  ।

 गृह  मंत्री  को  इसका  उत्तर  मिल  जाये  वह  उन  व्यक्तियों  से  सलाह  कर  सकते  हैं  जो  वेदोंਂ
 का  ज्ञान  रखते  हैं  परन्तु  हिन्दू  धर्म  को  नहीं  इन  समारोहों  की  मंजूरी
 किसने  दी  ?  ये  नहीं  हैं  वे  सभी  राजनीतिक  क्या  कोई  व्यक्ति  मुझे  उपलब्ध

 पुस्तकों  और  साहित्य  के  से  विश्वास  दिला  सकता  है  कि  पूजाਂ  की  हिन्दू  ग्रन्थों

 के-अनुसार  अनुमति  है  ?  यह  सारा  राजनीतिक  खेल  है  और  किस  प्रकार  से  बी०  जे०  पी०  इसे  प्रकट
 कर  रही  हम  सब  इससे  अवगत  हैं  ।  केवल  दो  दिन  पूर्व  मार्केटਂ  क्षेत्र  में  जब  उन्होंने
 पूजाਂ  तब  श्री  अडवाणी  जो  पार्टी  अध्यक्ष  उन्होंने  इस  रीति  का  भायोजन  किया  और  वहू  इस
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 समारोह  के  थे  जौर  तब  इस  को  कई  बस्तियों  में  ले जाया  गया  जहां  इसे  शांतिपूर्वक
 देखा  मैं  नहीं  जानता  ।  संभवत  सरकार  को  इसकी  स्पष्ट  जानकारी  हो  परन्तु  इस  सारे  नाटक
 को  बहुत  शांतिपूर्बक  देखा  जा  रहा  था  और  इस  पर  गांव  स्तर  थर  एक  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 है  तथा  मैं  समाचारपत्रों  का  शुक्रगुजार  हूं  क्योंकि  वे  हमें  जानकारी  देते  रहते  हैं  ।  केवल  इलेक्ट्रोनिक
 प्रचार  माध्यमों  के  भरोसे  हमारा  काम  नहीं  चल  सकता  हम  लोक  सभा  में  बैठकर  यह  नाटक  नहीं
 देख  सकते  समाचार  पत्रों  में  अनेक  बातें  प्रकाशित  हुई  हैं  ।  वहां  3,50,000  शिलाओं  का  जुलूस
 निकाला  जायेगा  इन  शिलाओं  को  गांवों  स ेलाया  गया  है  तथा  वे  अयोध्या  की  तरफ  बढ़  रहे  हैं  ।

 नवम्बर  तक  यह  शिलान्यास  समारोह  चलेगा  ।  तब  मजिस्ट्रेट  ऐसा  किस  प्रकार  कर  सकते

 वे  भूमि  की  अनुमति  किस  प्रकार  दे  सकते  हैं  क्योंक्ति  उन्हें  न्यायालय  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करनी

 पड़ेगी  ?  हिन्दुओं  और  अन्य  सभी  संबंधित  लोगों  को  यह  चाहे  जैसा  भी  मानना

 चाहिए  ।  यद्यपि  इस  बात  के  पक्के  सबूत  हैं  कि  यह  मस्जिद  मुसलमानों  की  है  परन्तु  वे  यह  नहीं  कहते

 हैं  कि  आप  इसे  हमें  दे  दीजिए  ।  वे  ऐसा  कभी  नहीं  कहेंगे  क्योंकि  यह  उनकी  तरफ  से  न्याय  नहीं  होगा  ?

 उन्हें  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  तथा  न्यायालय  का  निर्णय  मानना  चाहिए  ।  परन्तु  भारतीय  जनता  पार्टी

 ऐसा  नहीं  करेगी  ।  मैं  यह  नहीं  समझता  कि  सरकार  इस  समारोह  को  जो  जारी  रखे  की  अनुमति  किस
 प्रकार  देगी  ।  बूटा  सिंह  जी  ने  बाबरी  मस्जिद  विवाद  पर  ऐसा  ही  ध्यान  देने  का  प्रयास  किया  है

 कै

 में
 अपनी  व्यक्तिगत  जानकारी  से  समझता  हूं  कि  दोनों  पक्षों  के  नेताओं  के  साथ  लगातार  छः  अथवा

 र

 घंटे  की  बैठक  के  बाद  उन्होंने  कितना  कठिन  परिश्रम  किया  परन्तु  अब  उन्हें  अवसर  का  लाभ
 उठाना  पड़ेगा  तथा  उन्हें  इस  स्थिति  का  जबाब  देना  पड़ेगा  जिसे  वे  नहीं  कर  रहे  देश  के
 विभिन्न  भागों  की  तरह  अयोध्या  में  खान  मार्किट  में  भी  वे  बता  रहे  हैं  कि  थे  यह  शिला  समारोह  कब
 निकालेंगे  :

 राम  की  खाते  हैं“-हम  मंदिर  वहीं  बनाएंगे  |ਂ

 कैसे  बनाएंगे  ?
 बा

 न  हि
 हि

 ४८ -०(*- ) (९ ८८ र्न्टः ] यह कैसे संभव है ? मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अराजकता फैलाना चाहती क्या आप इसकी अनुमति देंगे ? मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार की क्या नीति वे इस प्रकार से इस शिला पूजा की अनुमति कैसे देंगे तथा आगामी दिनों वे ऐसे कैसे नवम्बर तक कया कया ये मूक दर्शक बने रहेंगे । ठीक मैं नहीं चाहता कि वे मूक दर्शक बने रहें । मैं इस तक॑ पर बल दे रहा हूं । हमने सरकार को हेडगेवार के सम्मेलन पर सचेत किया था परन्तु उस समय सरकार ने भी सुरक्षात्मक भूमिका नहीं निभायी । अब कांग्रेस दल की जिम्मेदारी सरकार तथा दल में दल सर्वोच्च है क्योंकि दल कुछ लोगों के हाथों में कुछ सत्ता देता मैं कांग्रेस दल से एक प्रश्न पूछता हूं । आपकी सबसे बड़ी पार्टी आपको अपना कत्तैब्य पूरा करना आपको कम्धुनिष्ट
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 दलों--भारतीय  कम्युनिस्ट  भारतीय  माक्सेवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  तथा  फारबर्ड  ब्लाक  का  समर्थन

 प्राप्त  ह ैकम  से  कम  इस  विवाद  पर  उनमें  मतभेद  नहीं  आप  इन  दलों  को  बुलाइए  ।  जहां  तक
 जनता  दल  का  संबंध  मैं  समझता  हूं  कि  वो०  पी०  सिंह  की  दोहरी  नीति  एक  तरफ  वह  अपने

 मुस्लिम  सहयोगियों  की  सलाह  से  मुस्लिम  वोट  लेना  चाहते  हैं  ।  उन्होंने  अक्सर  कहा  है  कि  जाकर
 घरना  दो  और  मुहम्मद  के  जन्म  दिवस  के  अवकाश  की  मांग  करो  ।  सरकार  को  यह  कार्य  अपने
 विचार  से  करना  चाहिए  ।  परन्तु  वे  भी  कुछ  भूमिका  निभाना  चाहते  यदि  वी०  पी०  सिंह  की
 कोई  राजनीति  नहीं  है  तो  उन्हें  भारतीय  जनता  पार्टी  का  खुलेआम  विरोध  करना  चाहिए  |  वह  ऐसा
 नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वह  दोनों  तरफ  से  लाभ  उठाना  चाहते  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  परन्तु  कांग्रेस
 दल  जो  सबसे  बड़ा  दल  है  तथा  जिसने  धर्मनिरक्षेपता  का  सिद्धांत  अपनाया  है  अवसर  का  लाभ
 उठाना  है  |  उन  लोगों  को  आमंत्रित  किया  जाए  जो  उनकी  दृष्टि  में  राष्ट्रवादी  कम  से  कम

 कम्युनिस्ट  तो  आपका  समर्थन  कर  रहे  हैं  आप  उन्हें  आमन्त्रित  कीजिए  और  जोरदार  राष्ट्रव्यापी  चर्चा

 कीजिए  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  को  भारतीय  जनता  पार्टी  के  कायं  जो  वड॒  हाल  में  कर  रही
 ध्यान  देना  कुल  मिलाकर  यह  एक  नया  दृष्टिकोण  पहले  उनका  दृष्टिकोण  पूर्णतः  मुस्लिमों
 के  विरुद्ध  था  ।  परन्तु  अब  मैं  आपको  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नये  दृष्टिकोण  के  आयामों  को
 बताता  हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  प्रत्येक  स्थिति  जहां
 कहीं  थे  पहुंच  सकते  लाभ  उठाना  चाहती  है  ।  आप  उदू  को  दर्जा  वे  समझते  हैं  कि

 मुस्लिमों  को  खुश  किया  जा  रहा  उद्ਂ  अकेले  मुसलमानों  की  ही  भाषा  नहीं  हिन्दुओं  और
 सिखों  ने  भी  इसे  अपनी  भाषा  बनाया  वे  हिन्दू  वोट  लेने  अथवा  हिन्दू  वोट  बैंक  बनाने  के  नाटक  में

 इसे  भूल  गए--रतन  नाथ  ब्रज  नारायण  त्रिलोक  चन्द  दत्ताश्रेय  काशी
 और  अनेक  व्यक्ति  जैसे  प्रेम  चन्द  तथा  कृष्ण  चन्द  तथा  बतंमान  में  भोपाल  मित्तल  तथा  गोपी  चन्द
 नारंग  और  दूसरे  ऐसे  लोग  हैं  जिन्होंने  उदूं  को  भाषा  बनाया  यह  ऐसी  भाषा  है  जिसने  हिन्दुओं
 और  मुसलमानों  के  बीच  एकता  को  सुदृढ़  किया  स्वतंत्रता  संग्राम  के  दौरान  उद्  भाषा  अभिव्यक्ति
 का  माध्यम  थी  ।  यह  हिन्दू  वोट  को  संगठित  करने  का  नाटक  उन्होंने  बदायूं  में  साम्प्रदायिक  दंगे
 क्यों  कराये  ?  वे  कहते  हैं  कि  अल्पसंख्यक  आयोग  को  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  वे  कहते  हैं  कि

 अनुच्छेद  370  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  |  यह  केवल  कश्मीर  में  असन्तोष  पैदा  करने  की  बात  है
 वे  दूरस्थ  लद्दाख  तक  में  हिंसा  फैलाने  जाते  हैं  ।  हाल  ही  में  कुछ  दिनों  पहले  आडवाणी  जी  बम्बई  गये
 थे  और  वहां  जाकर  उन्होंने  कहा  कि  महात्मागांधी  राष्ट्रपिता  नहीं  हैं  ।  यह  शर्म  की  बात  मैं  इस
 संस्था  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  गोड़से  ने  महात्मा  गांधी  को  शारीरिक  रूप  से  समाप्त  कर
 दिया  परन्तु  आडवाणी  जी  जैसे  व्यक्ति  उन  परम्पराओं  को  समाप्त  कर  रहे  हैं  जो  महात्मा  गांधी  के
 व्यक्तित्व  के  चारों  तरफ  बनी  हैं  ।  यह  स्वीकार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  हर  जगह  किया  जा

 रहा  है  चाहे  महाराष्ट्र  हो अथवा  दिल्ली  हो  या  लद्दाख  हो  यह  भारतीय  जनता  पार्टी  की  शरारत

 यह  हिन्दुओं  को  संगठित  करना  चाहती  है  ।  भारतीय  जनता  पार्टी  ऐसा  हिन्दू  राष्ट्र  के लिए  नहीं  कर

 रही  आप  हिन्दू  राष्ट्र  नहीं  बना  सकते  हैं  ।  संविधान  में  समाजवादी  और
 निरक्षेप  देश  की  व्यवस्था  की  गयी  वे  हिन्दुस्तान  भी  नहीं  चाहते  हैं  क्योंकि  वे  जानते  हैं  कि  थे  ऐसा
 नहीं  कर  सकते  हैं  |  मुझे  इसकी  जानकारी  है  कि  अपनी  गोपनीय  बेठकों  में  वे  श्री  वी०  पी०  सिंह  को
 धमकाते  हैं  तथा  इस  साम्प्रदायिक  नाटक  के  द्वारा  व ेलोक  सभा  की  कम  से  कम  50  सीटें  प्राप्त  कर
 सकते  हैं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  हिन्दू  समुदाय  उन्हें  ऐसा  अवसर  परन्तु  उनकी  50  सीटें  प्राप्त
 करने  की  महत्वाकांक्षा  सत्तारूढ़  दल  के  लिए  यह  व्यापक  प्रश्न  यदि  बे  राजनीति  के  आधार

 ग
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 वर  आयेंगे  तो  हम  उनका  स्वागत  करेंगे  ।  हम  यहां  हो  सकते  हैं  अथवा  नहीं  हो  सकते  हैं  परन्तु  वे  देश

 में  शांति  भंग  करना  चाहते  हैं  तथा  इस  देश  में  अराजकता  फैलाना  चाहते  यह  नाटक  केवल

 अराजकता  के  लिए  ही  नहीं  है  बल्कि  वे  गृह  युद्ध  करा  रहे  हैं  इसलिए  गृहमंत्री  को  इसकी  तरफ  ध्यान

 देना  पड़ेगा  ।  क्या  बे  इसकी  अनुमति  दे  सकते  हैं  ?  मेरा  यह  प्रश्न

 हाल  ही  में  हमने  जनप्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  संशोधन  किया  है  ।  इस  संशोधन  में  सभी

 राजनैतिक  दलों  को  धर्मनिरक्षेप  और  समाजवादी  होने  की  व्यवस्था  की  गयी  है|  हमें  समाजवादी  तथा

 धर्मनिरक्षेप  रहना  है  ।  इन  बातों  के  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय  सौजन्य  से  हमें  सम्मान  मिला  है  ।  हमें  सम्मान

 इस  वजह  से  नहीं  मिला  है  कि  हम  आत्म  निर्भर  हैं  या  हमारे  पास  ओ०  एन०  जी०  सी०  अथवा  अनेक

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हमारे  पास  यह  प्रदर्शित  करने  के  अतिरिक्त  और  कुछ  नहीं  है  कि  हम
 वास्तव  में  धर्म  निरक्षेप  हैं  ।  हम  समाजवादी  हैं  तथा  विश्व  में  हमारा  सक्से  बड़ा  लोकतांत्रिक  देश  है
 वे  इस  छवि  को  खराब  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 इसलिए  जन  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  उन्हें  किसी  विचारधारा  के  प्रति  वचनबद्ध  बनाता  है

 परस्तु  चुनाव  के  समय  वे  इसके  लिए  मना  कर  रहे  क्या  गृह  मंत्री  भारत  के  चुनाव  आयोग  के  साथ

 इस  विषय  पर  विचार-विमर्श  करेंगे  क्योंकि  आप  किसी  को  भी  इस  देश  में  मनमानी  करने  की  अतुभति

 नहीं  दे  सकते  ।  आपको  यह  कुठाराघात  रोकना  है  ।  इसलिए  गृहमंत्री  महोदय  के  समक्ष  यह  प्रश्न  उन्हें

 हमें  बताना  चाहिए  कि  क्या  वह  भारतीय  जनता  पार्टी  का  पंजीकरण  समाप्त  क्या  वह  भारत

 के  चुनाव  आयोग  से  विचार-विमशे  करेंगे  ?  क्या  कोई  न्यायालय  बनाया  गया  है  जिसमें  हमें  इस

 कुठाराघात  के  विरुद्ध  न्याय  मिल  सकता  है  ?  क्या  गृह  मंत्री  महोदय  और  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रश्न  की

 जांच  करेगी  जो  मैंने  उठाया  है  ?

 महोदय  मैं  कुछ  बातें  मुस्लिम  समृदाय  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  भारतीय  जनता

 पार्टी  उन्हें  धमकाने  का  प्रयास  कर  रही  50  करो  5  लोगों  को  भारना  और  इस  समुदाय  फोःधमकाना
 आसान  बात  नहीं  है|  मुझे  आशा  है  कि  मुस्लिम  समुदाय  अनुशासन  में  रहेगा  ।  किसी  जगह  कुछ  नेता

 कोई  बात  कह  सकते  हैं  |  परन्तु  मैं  जानता  हूं  कि  मुस्लिम  समुदाय  अनुशासिल  है  ।  वे  जानते  हैं  कि  इस
 संविधान  में  गारंटी  दी  गयी  वे  इस  देश  में  आडवाणी  अथवा  वाजपेयी  जी  की  दया  से  नहीं
 संविधान  में  उन्हें  इस  देश  के  नागरिकों  के  साथ-साथ  समानता  का  दर्जा  दिया  गया  है  इसलिए  वे  समय
 और  अनुशासन  का  प्रदर्शन  करेंगे  |  वे भारत  की  सीमाओं  के  अतिरिक्त  किसी  सत्ता  की  तरफ  ध्यान

 नहीं  दे  हमें  यहीं  रहना  है  और  हमें  यहीं  मरना  है  ।  हमें  इस  देश  में  सम्मान  के  साथ  रहना
 है  ।  भारत  का  संविधान  एक  बाइबल  है  ।  मुझे  उन  लाखों  लोगों  की  बात  कहने  का  विशेषाधिकार

 प्राप्त  है  जो  यह  सोचते  हैं  कि  भारतीय  संविधान  उनके  सामाजिक  और  राजनैतिक  जीवन  में  बाइबल
 की  तरह  तथा  वे  संविधान  का  सम्मान  करते  हैं  क्योंकि  यह  उन्हें  अन्य  सभी  नागरिकों  की  तरह  समान
 दर्जा  प्रदान  करता

 निस्संदेह  गृह  मंत्री  महोदय  मेरे  प्रश्नों  का  जबाब  देंगे  ।  परन्तु  एक  उद्धरण  के  साथ  अपना  भाषण
 समाप्त  करना  चाहता  हूं  ।  इस  अंधरे  जो  साम्प्रदायिक  संगठनों  विशेषतः  भारतीय  जनता  पार्टी  के
 संगठित  प्रयास  के  द्वारा  फैलाया  मैं  जान-ए-सार  अख्तर  को  उड्ध,त  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  बह  एक
 राष्ट्रवादी  और  देशभक्त  अपनी  कविता  में  वह  आपको  संकेत  देते  हैं  कि  आप  अपनी  स्थिति
 को  किस  प्रकार  मजबूत  कर  सकते  हैं  तथा  बिना  किसी  विभाजन  के  कोई  राष्ट्र  चट्टान  की  तरह  कौसे
 ऊंचा  उठ  सकता

 ब्श
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 तो  उनका  शेर  उदू  में  उस  नज्म  की  दो-चार  लाइनें  मैं  पढ़  देता  हूं  । इस  वक्त  बी०  जे०

 ने  बहुत  अंधेरा  फैलाया  हुआ  है  ।
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 वे  समक्षते  हैं  कि  वे  कांग्रेस  आई  को  धमका  सकते  जनता  दल  को  उन्होंने  पहले  ही  धमका

 दिया  परन्तु  सरकार  को  साहस  करना  चाहिए  तथा  कांग्रेस  दल  को  अपने  कत्तंव्य  का  पालन  करना
 चाहिए  ।  आप  कम्युनिस्टों  तथा  समान  विचारों  के  व्यक्तियों  व्यक्तियों  को  राजी  करके  बातचीत  के  माध्यम  से
 इस  विचारधारा  को  अस्वीकार  कर  दीजिए  ।  इस  देश  को  महान  बनाइये  तथा  प्रतिष्ठा  और  सम्मान
 के  साथ  भविष्य  का  निर्माण  कीजिए  ।

 इस  किस्म  की  बात  जान-ए-सार  अख्तर  कहते  हैं  :
 ऐ  अरजे  वतन  मगमूम  न  Bt
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 इन  फूट  डालने  वाले  प्रयासों  के  बावजूद  भी  भविष्य  बहुत  उज्ज्वल  है  ।

 ऐ  अरजे  वतन
 मगमुम

 न  फिर  प्यार  के  चश्मे  फूटेंगे  ।
 ये  नस्लो  नसब  के  ये  जात  के  दामन
 जहनों  की  घुटन  मिट  इंसान  में  तफक्कुर
 कल  एक  मुकम्मल  वहदत  बेबाक  तसब्बुर  जागेगा  ।
 तामीर  नई  वहदत  मानवता  की  बुनियादों  पर  ।
 ऐ  अभरजे  वतन  विश्वास  तो  कर  एक  बार  हमारे  वादों  पर  ।
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 भरी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  मि०  इस  देश  की  आजादी  के  लिए

 हम  सब  ने  मिलकर  कोशिश  कुर्बानियां  दीं  और  तब  जाकर  यह  देश  आजाद  हुआ  ।  देश  के  आजाद

 होने  के  बाद  हम  सब  ने  मिलकर  इस  देश  को  आगे  और  इस  काम  में  भी  सब
 ने  मिलकर  कोशिश  इसाई  सबने  सहयोग  दिया  |  उसी  का  नतीजा  है  कि

 आज  हिन्दुस्तान  दुनिया  की  एक  बड़ी  ताकत  जब-जब  भी  इस  देश  पर  बाहर  से  हमला  हुआ
 हम  सबने  मिलकर  उसका  मुकाबला  चाहे  1965  की  जंग  1971  की  जंग  आप  देख

 हमारी  सीमाओं  पर  जो  भी  खून  वह  मात्र  हिन्दुओं  का  खून  ही  नहीं  मात्र

 मुसलमानों  का  खून  ही  नहीं  मात्र  सिक्खों  का  खून  ही  नहीं  गिरा  या  मात्र  ईसाइयों  का  खून  ही
 नहीं  वहां  जो  खून  गिरा  कह  हिन्दुस्तानियों  का  जिन्होंने  अपने  बोर  को  डिफंड  किया  ।  आज

 कोशिश  हो  रही  है  कि  उस  सैक्यूलरिज्म  की  भावना  उस  भाईचारे  की  भावना  जो  इस  देश

 में  सदियों  से  बनी  हुई  किसी  न  किसी  रूप  से  तोड़ा  हमारी  इण्डियन  स्टेट  की  बुनियाद  में

 सैक्यूलरिज्म  की  भावना  विद्यमान  ह ैऔर  सब  ने  मिलकर  इस  देश  के  संविधान  को  बनाया  जिसका

 जिक्र  अभी  मेरे  भाई  सोज  साहब  कर  रहे  थे  |  उसमें  साफ  तौर  पर  कहा  गया  है  कि  भारत  में  रहने
 वाले  हर  इंसान  हर  शख्स  हक  महफूज  संबिधान  में  इसे  बड़े  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  गया  है
 लेकिन  जैसा  मैंने  अर्जे  किया  कि  कुछ  पार्टियां  अपने  निहित  स्वार्थों  क ेलिए  इस  देश  के  अमन  को  भंग

 करना  चाहती  इस  देश  की  एकता  को  तोड़ना  चाहती  जिस  तरह  से  हम  मिलजुल  कर  इस  देश

 का  डैवलपमेंट  कर  रहे  देश  को  बना  रहे  व ेहमारी  उन  कोशिशों  को  निष्फल  देना

 चाहती  हैं  ।  तो  इसलिए  यह  एक  बड़ी  सीरियस  सिचुएशन  पैदा  हो  गई  है  ।  यह  नए  किस्म  का
 लिज्म  देश  में  आया  है  ।  फसाद  तो  पहले  भी  हुआ  करते  लेकिन  अब  जिस  ढंग  से  प्लान
 पालिसी  और  प्रोग्राम  बनाकर  उसको  अमल  में  लाया  जा  रहा  ऐसा  पहले  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  मैं

 होम  मिनिस्टर  की  तवज्जुह  इस  तरफ  दिलाऊंगा  कि  यदि  ये  बातें  तो  इस  देश  को  नुकसान  होगा
 और  इस  देश  के  टुकड़े  करने  की  जिम्मेदारी  इन  फोर्सेस  पर  जो  ऐसी  बातों  को  देश  में  लाकर

 कम्युनल  फसाद  कराने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 बी०  जे०  पी०  ने  शुरू-शुरू  जब  वह  बनी  तो  एक  नाश  हिन्दू  और

 हिन्दुस्तानਂ  इस  देश  को  दिया  लेकिन  उनका  यह  नारा  चला  नहीं  क्योंकि  देशवासियों  ने  उसे

 स्वीकार  नहीं  किया  ।  इसके  कारण  इनकी  पहले  इलेक्शन  में  कोई  पोजीशन  नहीं  बन  सकी  ।  इसके  बाद

 इन्होंने  सोचा  कि  सैक्युलरिज्म  की  तरफ  मुड़ा  लेकिन  वह  नारा  भी  कामयाब  नहीं  हुआ  क्योंकि

 इस  देश  के  लोग  जानते  हैं  कि  बी०  जे०  पी०  एक  कम्युनलिस्ट  पार्टी  है  चाहे  बह  सैकुलरिज्म  का  पर्वा

 ओड़ने  की  चाहे  जितनी  कोशिश  करे  ।  इस  बात  को  इस  देश  के  लोग  जानते  ये  लोग  हिन्दुस्तान
 की  जनता  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  करते  लेकिन  देश  की  जनता  गुमराह  नहीं  हो  सकती  है  ।
 अब  फिर  ये  लोग  वही  पॉलिसी  लाए  हैं  हिन्दी  और  हिन्दुस्तान  की  ।”

 यह  बात  इन्होंने  अपने
 बाम्बे  सेशन  में  बिलकुल  साफ  कर  दी  है  किये  लोग  हिन्दी  और  हिन्दुस्तान  को  रिप्रजेंट
 करते  हैं  ।

 चेयरमैन  ये  बड़ी  डेंजरस  सिचुएशन  है  जिसमें  सब  जगह  एक  साजिश  चलाई  जा  रही
 है  ।  देशवासियों  को  मिलकर  इसका  मुकाबला  करना  होगा  ।  बी०  जे०  पी०  लोगों  को  प्रोवोक  कर

 रही  इस  देश  की  जनता  को  बी०  जे०  पी०  रोज  नए-तए  नारों  से  प्रोवोक  कर  रही  जिनका
 जिक्र  मेरे  भाई  सोज  साहब  ने  किया  है  |  इन  नारों  के  अलावा  भी  बहुत  से  नारे  शिला  पूजन  के
 जो  जलते  और  जुलूस  निकाले  गए  उनमें  वे  नारे  लगाए  गए  जिससे  बड़ी  प्रोवोकेशन  पैदा  हुई  ।  इसके 5  के
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 अलावा  गांव-गांव  में  बे  शिला-पुजन  के  प्रोसेशन  कर  रहे  ऐसी-ऐसी  जगह  कर  रहे  हैं  जहां  आज
 तक  नहीं  हुए  |  इसके  अलावा  अब  उन्होंने  जो  नई  स्ट्रेटेजी  बनाई  है  हिन्दू  वोट  हासिल  करने  के  लिए
 वह  यह  है  कि  ऐसी  सिचुएशन  पैदा  कर  दी  जाए  जिसमें  वो  प्रोवोक  हों  और  वे  उनको  वोट  करें
 उसका  दूसरा  मकसद  यह  भी  है  कि  जो  मायानॉरिटी  कम्युनिटी  उसको  डराया  जाए  ।  मैजोरिटी

 कम्युनिटी  इकट्ठी  हो  रही  है  और  वे  अपना  राज  चाह  रहे  तो  ऐसा  होता  ही  ।  अगर  एक  कम्युमिटी
 जो  बहुसंख्यक  वह  यदि  यह  कहे  कि  हमारा  राज  होना  तो  कुदरती  बात  है  कि  मायानॉरिंटी

 कम्युनिटी  वाले  घबराएंगे  और  उससे  डर  कर  यदि  मायानॉरिटी  कम्युनिटी  वाले  कोई  स्टेप
 तो  जाहिर  है  कि  सिचुएशन  खराब  होगी  ।  इनकी  यही  प्लानिंग  है  ।

 1977  में  जब  जनता  पार्टी  पावर  में  उस  समय  उसमें  बी०  जे०  पी०  भी  शामिल
 उस  वक्त  ये  लोग  महात्मा  गांधी  की  समाधि  पर  गए  और  इन्होंने  मत्या  टेका  था  और  बापू  को

 नमस्कार  किया  था  और  इन्होंने  बापू  को  आफ  दि  नैशनਂ  कहा  ।  आडवाणी  जी  कह  रहे  हैं
 कि  महात्मा  गांधी  आफ  दि  नेशनਂ  नहीं  यह  जो  परिवरतेन  लाया  गया  यह  सब  आपके
 सामने  इससे  सिचुएशन  खराब  होगी  ।

 अब  इन्होंने  बाबरी  मस्जिद  और  राम  जन्म  भूमि  के  सवाल  को  उठाया  है  और  उसमें
 विश्व  हिन्दू  परिषद  और  दूसरी  संस्थाएं  शामिल  हैं  और  इसके  जरिए  इन्होंने  नई  फिजा  पैदा  करने  की

 कोशिश  की  जिससे  भ्रम  भेदभाव  एक-दृसरी  कम्युनिटीज  में  नफरत  फैले  ।  यह  चीज

 इन्होंने  पहली  दफा  नहीं  की  ये  लोग  इलेक्शन  के  टाइम  पर  हमेशा  ऐसी  ही  बातें  करते  एक
 बार  इलैक्शन  के  समय  ये  लोग  गाय  का  सवाल  उठाकर  लाए  थे  लेकिन  यह  कामयाब  नहीं  हुआ  ।

 उसके  बाद  दूसरे  इलक्शन  में  इन्होंने  गंगाजल  का  पाइंट  लोगों  को  कहते  थे  कि  हर  आदमी
 गंगाजल  सिर  पर  उठाकर  घरों  में  जाकर  लोगों  को  रामायण  के  ऊपर  हाथ  रखाते  थे  कि  आप

 बी०  जे०  पी०  को  बोट  डालें  ।  रिलीजन  का  इस्तेमाल  इन्होंने  इस  तरह  से  करने  की  कोशिश  की  ।  लेकिन
 मैं  हिन्दुस्तान  के  लोगों  को  मुबारकबाद  देता  हूं  कि  वे  इनकी  बातों  में  नहीं  वे  सैकुलर  धारा  में

 रहे  और  उस  पर  उनका  मुकम्मल  यकीन  लेकिन  अब  जो  सूरते-हाल  इन्होंने  पंदा  की  है  वह  बहुत
 डेनजरस  है  ।  इसे  केवल  सरकार  को  ही  नहीं  बल्कि  तमाम  पोलिटिकल  पार्टी  को  सोचने  की  जरूरत

 है  क्योंकि  यह  बड़ी  गम्भीर  समस्या  बन  गई  एक  बड़ी  डेलीकेट  सिचुएशन  पैदा  हो  गई  सही
 तौर  पर  इसकी  बुनियाद  जहां  से  शुरू  जो  यह  सच  जो  यह  फिक्र  सोच  और  फिक्र  का  जो
 बी०  जे०  पी०  का  अन्दाज  उसको  हमें  समझने  की  जरूरत  इसलिए  तमाम  पोलिटिकल  पार्टी  पर
 जिम्मेदारी  हो  जाती  है  कि  वे  इकट्ठा  होकर  इसका  मुकाबला  करें  ।  सरकार  तो  मुकाबला  कर  ही  रही

 है  और  करेगी  ।  मुझे  उम्मीद  हैँ  कि  सरकार  मजबूत  हाथों  से  इसका  इलाज  करेगी  लेकिन  इसके
 साथ  यह  हमारी  सबकी  जिम्मेदारी  हैँ  खासतौर  पर  कांग्रेस  पार्टी  की  कि  वे  इसका  मुकाबला

 मोहल्ले-मोहल्ले  जाकर  सरकार  अपना  पार्ट  प्ले  पोलिटिकल  पार्टी  अपना  पार्ट  प्ले

 करेगी  तब  जाकर  इसका  मुकाबला  हम  कर  सकेंगे  ।  इसलिए  जहां  तक  जनता  पार्टी  का  ताल्लुक  मैं

 हैरान  हूं  कि  वे  बी०  जे०  पी०  को  साथ  रखने  की  कोशिश  कर  रहे  श्री  बवी०  पी०  सिंह  बहुत
 कोशिश  कर  रहे  हैं  बल्कि  उनकी  जो  स्टेटमेंट  आई  हैँ  उसमें  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  बी०  जे०  पी०  का

 हमारे  महाराष्ट्र  मे ंकोई  गठबंधन  नहीं  हूँ  ।  क्या  बी०  जे०  पी०  महाराष्ट्र  में  और  यू०  पी०  में  और
 राजस्थान  में  और  हैँ  ?  बी०  जे०  पी०  तो  वही  उसकी  मैनटैलिटो  वही  उसकी  सोच  वही

 उसकी  फिक्र  वही  हैं  और  फिक्र  का  अन्दाज  वही  है  इसलिए  श्री  वी०  पी०  सिंह  लोगों  को  गुमराह  नहीं
 कर  सकते  ।  उनको  साफ  करना  होगा  कि  वे  नेशनलिस्ट  फोर्सस  के  साथ  उन  फोसंस  के  साथ  इकट्ठा

 75.



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  11  1989

 रहना  चाहते  हैं  जो  देश  की  आजादी  को  मजबूत  करना  चाहती  हैं  या  उन  फोसंस  के  साथ  हैं  जो  देश

 को  तोड़ना  चाहती  हैं  ?  मैं  दावे  क ेसाथ  कह  सकता  हूं  कि  बी०  जे०  पी०  की  यह  पालिसी  देश  को

 तोड़ ेगी  और  देश  को  नुकसान  होगा  और  इस  बात  के  लिए  हम  सबको  मिलकर  उसका  मुकाबला
 करना  होगा  ।  इसके  अलावा  मैं  यह  बात  होम  मिनिस्टर  से  कहूंगा  कि  बी०  जे०  पी०  की  यह  पालिसी

 है  ।  यह  फसाद  सारे  हिन्दुस्तान  में  नहीं  हो  रहे  यह  सिफे  उस  जगह  में  किए  जा  रहे  हैं  जहां  पर

 कांग्रेस  की  हुकूमत  यह  फसाद  कलकत्ता  में  क्यों  नहीं  हुए  ?  क्या  वहां  हिन्दू  और  मुसलमान  नहीं

 रहते  ?  यह  आंध्र  में  नहीं  कर्नाटक  में  नहीं  तमिलनाडु  में  नहीं  यह  उनकी  नीति  हूँ  कि

 जहां  पर  कांग्रेस  की  हकूमत  है  वहां  यह  प्राबल्म  खड़ी  की  जाए  और  कांग्रेस  को  बदनाम  किया  जाए  कि
 कांग्रेस  हकूमत  करने  में  ना-अहल  कांग्रेस  मिनारिटीज  को  सम्भालने  में  और  उनको  ताफफुज  देने  में

 नाकाम  रहे  ।  असली  पालिसी  उनकी  यह  एक  तो  हिन्दु  बोट  करी  हिन्दु  कार्ड  इस्तेमाल
 करना  और  दूसरी  तरफ  यह  कहना  कि  कांग्रेस  ना-अहल  है  मिनारिटीज  को  तहफूज  करने  में  ।  इसलिए
 इस  बात  को  समझने  की  जरूरत  हूँ  ।  मैं  होम  मिनिस्टर  से  कहूंगा  कि  तमाम  स्टेट  के  चीफ  मिनिस्टर
 को  यह  आगाह  किया  जाए  कि  यह  जो  फसाद  हुए  हैं  यह  बढ़ंगे  ।  अखबार  वालों  ने  उनकी  इनट॑न््शनस
 को  हाईलाइट  किया  है  और  उन्होंने  साबित  किया  है  कि  बी०  जे०  पी०  की  यह  स्ट्रेटेजी  है और  यह
 पालिसी  हैं  इलेक्शन  के  समय  ।  यह  आज  से  तीन-चार  साल  पहले  क्यों  नहीं  हुई  ?  पिछले  इलेक्शन  के
 बाद  क्यों  नहीं  हुई  ।  मैं  आपको  वा  करता  हूं  कि  इलेक्शन  तक  यह  बहुत  फसाद  कराएंगे  ।  इसलिए
 आप  अपने  स्टेट  के  चीफ  मिनिस्टर  को  कहे  कि  वह  एडमिनिस्ट्रेशन  को  स्ट्रीनजैन्ट  करें  और  इस  बात
 का  ख्याल  करें  कि  कोई  फसाद  न  होने  पाए  ।  इसके  अलावा  मैं  यह  भी  आपसे  अर्ज  करूंगा  कि  हरेक
 डिस्ट्रिक्ट  में  आप  पीस  कमेटी  हिन्दू  और  मुसलमान  भाइयों  की  बनायें  ।  वहां  से  जो  लोकल  रथ-यात्रा
 जाती  है  या  जो  एक्शन  वह  वहां  पर  करते  हैं  उसके  बारे  में  हिन्दू  और  मुसलमान  भाई
 पीस  कमेटी  में  बैठकर  विचार  करें  ।  खासकर  जो  संकुलर  पार्टीज  उनको  आप  वहां  पर  रिप्रेजेन्टेशन

 सी०  पी०  आई०  और  सी०  पी०  और  कांग्रेस  पार्टी  को  और  जो  भी  नेशनलिस्ट
 फोर्सेज  हैं  उनको  ताकि  वह  वहां  पर  ही  फैसला  लोकल  लैवल  पर  इसको  दबा  दें  ताकि  यह  आल
 इंडिया  इश्यू  न  बन  पाये  ।  इस  तरह  की  पीस  कमेटी  हर  डिस्ट्रिक्ट  में  आप  बनायें  ।

 मैं  यह  भी  अजे  करना  चाहता  हूं  कि  बाबरी  मस्जिद  का  मामला  दो  महीने  पहले  ही  नहीं
 आया  यह  बहुत  पहले  का  हमने  उसकी  सीरियसनस  को  नहीं  यह  बड़ी  डेंजरस  पोटेंशियल
 है  हमारे  सामने  ।  इसका  फैसला  कोर्ट  आप  कोर्ट  को  रिक्वेस्ट  फैसला  तो
 कोर्ट  को  करना  कब  करेगी  लेकिन  गवनेमेंट  यह  तो  कर  सकती  है  कि  उनको  कहे  कि  इसमें  डिले
 से  बहुत  नुकसान  हो  रहा  है  और  फसाद  हो  सकते  कुछ  पोलिटिकल  पार्टीज  इसका  फायदा  उठा
 रही  हैं  ।  मेरी  दरख्वास्त  है  कि आप  यह  दरख्वास्त  दें  कि  कोट  इसका  फैसला  जल्दी  अगर
 फैसला  होने  के  बाद  कोई  पार्टी  या  इंडीविजुअल  कहते  हैं  कि  हम  नहीं  मानते  हैं  तो  फिर  सरकार  वहां
 पर  उस  फैसले  को  मजबूती  से  लागू  किया  जाये  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  फसाद  करना  उनकी
 इंढेंशन्ज  हैं  और  वह  देश  को  टुकड़े-टुकड़े  करना  चाहते  हैं  इसलिए  इसको  जानते  हुए  आप
 मिनिस्ट्रेशन  को  मजबूत  करें  और  जहां-जहां  स्टेट्स  में  आपकी  फोर्सेज  रिकवायर्ड  हैं  वहां  भेजिये  ।
 डिस्ट्रिक्ट  लेबल  पर  पीस  कमेटीज  बनाइये  और  जो  एंटी-सोशन  एलीमैंट्स  जहां-जहां  ये

 यू०  पी०  में  इनकी  मेन  धारा  जहां  पर  ये  वहां  पर  आप  पूरे  मुकम्मिल  इन्तजाम  कीजिए
 ताकि  कहीं  शरारत  न  होने  पाये  ।  जितने  एंटीसोशल  एलोमैंदट्स  वह  ज्यादा  मौके  का  फायदा  उठाते

 उनको  आप  स्ट्रांग  हैंड  से  डील  उनको  गिरफ्तार  अदरवाइज  बी०  जे०  पी०  इस
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 वात  पर  तुली  हुई  है  कि  वह  देश  के  टुकड़ें-टुकड़े  कर  देगी  ।  वह  अपने  वोटों  की  खातिर  कुछ  भी  कर
 सकते  उनको  देश  की  कोई  फिक्र  नहीं  देश  की  एकता  की  फिक्र  नहीं  आजादी  की  फिक्र  नहों
 उनको  सिर्फ  अपने  वोटों  की  फिक्र  इसलिए  वह  कौमुनल  कार्ड  यूज  कर  सकते  हैं  और  पावर  में
 आता  चाहते  इस  तरह  की  जिम्मेदारी  सरकार  की  है  कि  सरकार  यह  देखे  कि  हाऊ  टू  डील  विद
 दिस  प्रान्लम  ?  सरकार  को  इस  तरह  से  डील  करना  है  ताकि  सदन  के  लोगों  का  हौसला  बढ़े  और
 सरकार  को  मजबूती  के  साथ  इस  सिचुएशन  को  डील  करना  मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  को  यकीन
 दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  सेकुलर  लोग  मंजोरिटी  में  बहुत  चन्द  आदमी  हैं  जो  इस  तरह  की
 शरारत  करना  चाहते  अगर  आप  उन  लोगों  को  स्ट्रांगली  डील  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  देश  का  बहुत
 बुरा  हाल  अगर  आप  इस  मामले  को  मजबूती  से  तो  तमाम  भाई  चाहे  हिन्दू  हों  या

 वह  आपका  साथ  देंगे  ।  इसलिए  आपको  आगे  आकर  इस  सिचुएशन  को  डील  करना

 री  उत्तम  राठौड़  :  सभापति  इस  टर्म  में  भी  मुझे  लगभग  दो  या  तीन  बार

 इस  कौमुनल  हारमनी  के  कौमुनल  रायट्स  के  बारे  में  बात  करनी  पड़  रही  यह  बड़ा  दुर्भाग्य

 है  इस  देश  का  कि  इन  40  बरसों  में  देश  के  बड़े-बड़े  नेताओं  की  कुर्बानी  हुई  देश  में  एकता  बनाये

 रखने  के  लिए  और  बहाली  के  लिए  ।  1948  में  महात्मा  गांधी  हिन्दू  और  मुसलमान  एकता  के

 लिए  और  1984  में  हमने  देखा  कि  इंदिरा  जी  ने  अपनी  आहृति  यह  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि

 जो  सर्वोदयी  कार्यकर्ता  पंजाब  होकर  आये  थे  उन  लोगों  से  जब  मैडम  ने  पूछा  कि  आपका  क्या  अनुभव
 आप  कैसा  समझते  कैसे  यह  हल  तो  निर्मला  देशपांडे  ने  कहा  कि  यह  सबाल  इतना

 आसान  नहीं  है  ।  यह  बहुत  बड़ी  कुर्बानी  के  बाद  ही  ठंडा  होगा  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 क्या  दो  आहुतियां  होने  के बाद  भो  हम  लोग  समझ  नहीं  सके  एक  इंसान  को  35  साल  के  बाद

 विजडम  टूथ  आजादी  अक्ल  दाढ़  जिस  को  कहते  क्या  देश  को  40  साल  के  बाद  भी  अक्ल  दाढ़

 नहीं  आई  ।  मैं  उन  लोगों  से  पूछना  चाहता  हूँ  जो  लोग  आज  बी०  जे०  पी०
 के

 बारे  में  बोल  रहे  हैं  ।

 वह  अपनी  श्रीनगर  वैलो  में  जब  कोई  दंगा  फसाद  होता  है  तो  उसके  बारे  में  क्यों  नहीं  बात  करते  ।

 क्या  वजह  है  कि  हम  सिर्फ  अपनी  अपने  धर्म  और  अपने  ही  लोगों  के  बारे  में  ही  बोलते  हैं  ।

 मैंने  सईद  साहब  से  पिछली  बार  कहा  आप  भिवंडी  ही  की  बात  क्यों  करते  आपके  यहां  केरल  में

 हिन्दू  और  क्रिश्वयन  का  झगड़ा  होने  की  क्या  नौबत  नहीं  आपने  उसके  लिए  क्या  किया  है  ।

 अगर  हम  पूरे  हिन्दुस्तानी  हैं  तो  मुसलमानों  की  रक्षा  हिन्दुओं  को  करनी  पड़ेगी  और  हिन्दुओं  को

 मुसलमानों  की  रक्षा  करनी  सिखों  और  इसाईयों  की  रक्षा  हम  दोनों  को  मिल  कर  करनी

 अगर  यह  नहीं  हुआ  तो  यह  समझ  लीजिए  कि  जो  लोग  आज  भारत  को  बनाना  चाहते  हैं  वह  फिर

 से  देश  के  टुकड़े  होते  देखेंगे  ।  मैं  आडवाणी  साहब  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  आपकी  जो  मातृभाषा
 सिंधी  है  क्या  वह  किसी  जमाने  में  परिशयन  स्क्रिप्ट  मे  नहीं  लिखी  जाती  थी  ।  कया  आज  भी  जो  बम्बई

 में  उनके  अखबारात  पब्लिश  होते  हैं  क्या  वे  उदूं  लिपि  में  नहीं  लिखे  जाते  हैं  ।

 शर  सेयद  शाहबदौन  वह  अरबी  में  लिखे  जाते  हैं  ।

 झ्ली  उसम  राठौड़  :  शायद  आप  ठीक  कह  रहे  मुझे  कम  मालूम  हो  |  मैं  आपकी  बात  को  मानता

 हूं  ।  यह  कहां  का  झगड़ा  है  ।  उर्दू  को  अहमियत  दी  गई  तो  झ्षगड़ा  खड़ा
 का

 गया  |  मैं
 उसको  बताता

 चाहता  हूं  कि  हिन्दी  का  कथा  साहित्य  प्रेमचन्द  से  शुरू  हुआ  है  और  उन्होंने  शुरुआत  उर्दू  में  ही  की  और

 इन्हीं  प्रेमचन्द  को  हम  सर  पर  उठाते  हैं  ।  चिरंजीलाल  शर्माजी  जो  हरियाणा  से  चुनकर  आए  हैं  मुझे

 जब  एक  हिन्दी  के  शब्द  का  मतलब  समझ  में  नहीं  आया  तो  मैंने  उनसे  पूछा  कि  भाई  चिरंजी  लाल
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 आप  शर्मा  जी  हैं  आपको  इस  शब्द  का  मतलब  अवश्य  मालूम  आप  मुझे  इसका  मतलब

 इस  पर  उन्होंने  कहा  कि  मुझे  माफ  मुझे  तो  उर्दू  ही  आती  उन्होंने  कभी  उर्दू  पढ़ने  से
 और  न  हिन्दुस्तानी  होने  स ेइनकार  किया  ।  मुसलमानों  को  उर्दू  पढ़ाने  स ेआपके  दिल  में  इतनी  तकलीफ

 क्यों  होती  है  ।  जब  आप  कर्नाटक  में  सब  भाषी  लोगों  के  लिए  कन््नड़  कम्पलसरी  की  और  बाद  में  झगड़े

 वही  दूसरी  भाषा  वालों  को  सहूलियत  दी  मुझे  नहीं  मालूम  कि  यहां  कितने  कर्नाटक  के  लोग

 जब  हमने  उनको  अपनी  मातृभाषा  में  पढ़ने  की  इजाजत  दी  तो  फिर  यहां  ऐसा  क्यों  नहीं  हो
 सकता  है  ।

 देश  में  यह  खेल  हर  वक्त  खेला  गया  ।  विभाजन  से  पूर्व  भी  ऐसे  झगड़े  हुए  ।  नतीजा  यह
 निकला  कि  देश  के  टुकड़े  हो  गए  ।  आज  वही  वही  बात  फिर  से  हम  लोग  दोहराने  जा  रहे  हैं  ।

 इसलिए  मैं  आप  सब  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  देश  के  फिर  से  आप  टुकड़े  करना  चाहते  जो
 लोग  खालिस्तानियों  के  लिए  वहां  जाकर  लड़ते  हैं  उसमें  हिन्दू  होते  मुसलमान  होते  क्रिश्बयन  होते

 हैं  और  अन्य  कई  धर्म  के  मानने  वाले  होते  फिर  आपस  में  क्या  झगड़ा  है  ।  मैं  उन  हिन्दुओं  से  पूछना
 चाहुंगा  जो  आज  मुसलमानों  के  लिए  बोल  रहे  में  उनसे  यह  भी  पूछूंगा  कि  आप  लोगों  में  यह

 हरिजन  आदिवासी  बेकवर्ड  क्लास  से  संबंधित  झगड़े  क्यों  आप  उनके  हक  उन्हें  क्यों  दे  रहे
 क्या  आप  भी  बाबू  जगजीवन  राम  की  प्रतिमा  को  गोमृत्र  से  धोना  चाहते  अगर  ऐसा  है  तो  माफ

 करना  मुझे  भी  आज  से  हिन्दू  कहने  में  शर्म  लगती  है  ।

 मैं  ट्राइबल  हूं  लेकिन  मैं  कन्वशेन  में  बिल्कुल  विश्वास  नहीं  करता  ।  मेरी  बीबी  क्रिश्ववन  है  और

 वह  चर्च  जाती  उसने  मुझे  चर्च  जाने  के  लिए  कभी  मजबूर  नहीं  किया  और  न  ही  मैंने  उसे  मन्दिर
 जाने  के  लिए  मजबूर  किया  |  हम  में  यह  भावना  होनी  चाहिए  ।  हमारी  इबादत  अपने  घरों  मन्दिरों

 मस्जिदों  में  और  गुरद्वारों  में  होनी  उसके  बाहर  नहीं  जानी  मैंने  देखा  कि  जो
 हलोगन  वहां  लगाए  गए  वह  बड़े  अजीब  ठीक  आपका  अधिकार  राम  जन्म  भूमि  की  जगह
 पर  मन्दिर  बनाने  का  और  जाने  क्या-क्या  वह  मैं  बाद  में  बताऊंगा  लेकिन  जरा  यह  नारा  सुनिए  ।
 मेरे  पास  अंग्रेजी  का  तर्जुमा  नहीं  नहीं  तो  मैं  आपको  बता  देता  :  स्वप्न  देखते  बाबर  अरमान

 मिटाकर  मिटाकर  यानी  किसको  आप  मिटाना  घाहते  हैं  ? किसको  मिटाने  की  बात  करना  चाहते
 अरमान  मिटाना  चाहते  किसी  आदमी  के  दिन  से  अरमान  मिटा  सकते  हैं  वह  तभी  मिटा  सकते

 हैं  जब  तक  आप  उसको  खत्म  नहीं  करते  ?  गलतफहमी  इन  लोगों  यह  गलतफहमी  दूर  होनी
 चाहिए  ।  दूसरा  सस्लोगन  जो  मैंने  देखा  :  नहीं  अब  रण  संग्राम  बड़ा  भीषण  होगाਂ  ।  किसके
 साथ  संग्राम  करना  चाहते  मुसलमानों  के साथ  ?  अपने  भाइयों  के  जिनको  आपने  कांस्टीट्यूशन
 में  विश्वास  दिलाया  कि  हम  लोग  रिलीजन  बेसिस  पर  अपने  देश  के  टुकड़े  नहीं  करना  चाहते  ।  हम
 दोनों  कौमों  को  एक  जगह  रखना  चाहते  दोनों  जातियों  को  मैं  कौम  कह  दूंगा  तो  फिर
 बेकार  गलतफहमी  खड़ी  हो  जाएगी  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  हम  अपना  वह  वादा  भूल
 ठीक  1977  का  गांधी  की  समाधि  पर  शपथ  लेना  और  भूल  जाना  सही  है  लेकिन  जो  चीजें
 आपने  अपने  संविधान  में  लिख  छोड़ी  जिस  पर  बड़े-बड़े  लोगों  ने  दस्तखत  किए  क्या  वह  भी  आप

 भुला  देना  चाहते  अगर  ऐसा  हुआ  तो  बड़ी  मुश्किल  इस  देश  के  टुकड़े-टुकड़े  होकर
 रहेंगे  ।

 आज  से  कोई  2-3-4  रोज  पहले  मैंने  नेशनल  हैराल्ड  में  एक  बड़ा  मजेदार  आर्टिकल  पढ़ा  था  ।

 मद्रास  में  एक  पेपर  किन््हीं  चतुर्वेदी  साहब  ने  पेश  किया  है  और  उनका  यह  रुयाल  उनका  यह  दावा

 है  कि  हिन्दू  शब्द  का  उपयोग  बहुत  दूर  से  शुरू  हुआ  हिन्दू  नाम  का  कोई  धर्म  नहीं  यह  उन्होंने
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 लिखा  है  ।  मैंने  पूरे  पेप्स  लाने  की कोशिश  की  लेकिन  बह  मुझे  इनमें  नहीं  दिखा  ।  आप  वक्त  देंगे  तो  मैं

 दूसरी  बार  लाकर  बता  दूंगा  |  इन  सभी  चीजों  को  हमें  समझना  है  ।  बाहर  की  ताकतें  हम  लोगों  में

 झगड़ा  कराना  चाहती  हैं  लेकिन  40  सालों  में  क्या  हमने  होश  नहीं  संभाला  ?  हम  क्या  अभी  बच्चे
 क्या  हम  दृध  पीते  बच्चे  हैं  कि कोई  आकर  आपको  बरगला  देता  है  और  आप  उसमें  उलझ  जाते  हैं  और
 बातें  करना  शुरू  कर  देते  हैं  ।  मुझे  आज  आपसे  एक  विनती  करनी  है  और  इसके  बाद  सिर्फ  बी०  जे०
 पी०  का  दोष  देने  से  नहीं  चलेगा  ।  बी०  जे०  पी०  को  संभालना  बी०  जे०  पी०  के  लोगों  की  भी
 संभालना  होगा  और  उनके  पीछे  जाने  वाले  लोगों  को  भी  हमको  समझना  होगा  कि  भाई  लोगों  आप

 पूजा  जरूर  वह  आपका  अधिकार  है  लेकिन  उनकी  दूसरी  बातों  में  अगर  आप  आ  गए  तो  देश
 के  फिर  से  टुकड़े  यह  मत  भूलिए  ।  उसी  तरह  जो  लोग  उस  रैली  में  गड़बड़  करते  वहां  लोगों
 को  तकलीफ  देते  माइनोरिटीज  को  तकलीफ  देते  उन  लोगों  को  हमको  बताना  पड़ेगा  कि  आप  यह्
 चीज  मत  होने  दें  क्योंकि  उसका  री-एक्शन  यहां  हो  जाता  है  और  फिर  यहां  के  लोगों  की  भावनाएं
 अगर  भड़कती  हैं  तो  आप  किसी  को  दोष  नहीं  दे  पायेंगे  ।

 हमने  डेमोक्रेसी  को  माना  है  और  डैमोक्रेसी  का  राज  डायलॉग  |  अगर  डायलॉग  ही

 भुला  दिया  तो  इस  देश  से  जम्हूरियत  खत्म  हो  इस  देश  से  डेमोक्रेसी  खत्म  हो
 और  इसलिए  मैं  आपसे  यह  प्रार्थना  करूगा  कि  भाई  अब  वह  वक्त  आ  गया

 है  जब  हम  लोगों  को  यह  समसस््यायें  कि  आपका  हिन्दू  धर्म  बहुत  अच्छी  बात  आप
 अपने  देवी-देवताओं  को  मुसलमान  इस्लाम  मानते  आप  अल्लाह  को  सिख
 गुरु  नानक  को  मानते  बिल्कुल  ठीक  गौतम  बुद्ध  को  मानते  बिल्कुल  ठीक  ईसा  को  मानते

 बिल्कुल  ठीक  है  लेकिन  यह  सब  करते  समय  दूसरों  के  ऊपर  छींटाकशी  न  इसके  बारे  में  थोड़ी
 एहतियाद  बरतें  ।  जब  तक  यह  नहीं  होगा  तब  तक  इस  देश  को  खतरा  वह  खतरा  मिट  नहीं
 पाएगा  और  इसलिए  इस  सदन  के  द्वारा  मैं  भारतीय  जनता  से  यह  प्रार्थना  करना  चाहता  भब  तो
 हमने  18  साल  के  बच्चों  को  भी  वोट  का  अधिकार  दिया  उनको  भी  समझाने
 की  जिम्मेदारी  आप  सब  पर  देश  पर  मीडिया  पर  हम  उनसे  कहे  कि  देश  का  एक  बार
 विभाजन  हो  गया  दूसरी  बार  विभाजन  करने  की  कोशिश  चल  रही  आप  इससे  देश  को
 बचाइए  ।

 $.00  स०  प०

 आज  के  इस  डिसफशन  के  माध्यम  से  मैं  आपसे  इतनी  ही  प्राथंना  कर ूगा  कि  अगर  देश  के
 कोमे  में  यह  चीज  फैल  तब  भी  मुझे  पक्का  भरोसा  है  कि  देश  की  जनता  गलत  बहकावे  में  आकर
 गलत  चीज  नहीं  बल्कि  मजबूती  के  साथ  आपके  साथ  रहेगी  ।  सरकार  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि
 सरकार  ऐसी  कोई  बात  होने  से  टाले  ।  जो-जो  उनके  सैक्रेड  प्लेसेज  उनको  बचाव  करे  और
 उन  सभी  लोगों  को  इसमिनान  दिलाए  कि  हम  कोई  ऐसी  हरकत  होने  देने  वाले  नहीं  हैं  ।

 एक  चीज  मैं  और  जिसका  जिक्र  भाटिया  जी  ने  भी  किया  जब  कभी  भी  क्षगड़े  होते  हैं
 तो  देखा  यह  गया  है  कि  चाहे  हिन्दू  गुंडा  मुसलमान  गुंडा  हो  वह  अपने-अपने  हाथ  धो  लेता  है  ।
 मेरी  सभी  स्टेट  गन॑मेंट्स  से  प्राथंना  है  कि  सबसे  पहले  इन  लोगों  को  ले  जाकर  बन्द  इससे  लोगों
 की  थोड़ी  तकलीफ  भी  कम  होगी  ओर  हिन्दु-मुस्लिम  रायट  का  खतरा  भी  कम  होगा  और  अगर  हुआ
 तो  देश  में  अमन  होगा  चाहे  कुछ  भी

 हो  इस  देश  की  जनता  समझदार  कई  बाढ़ें  आ  बुकी
 मराठी  में  एक  छोटी  सी  कविता  जहां  पर  बहुत  बड़ी-बड़ी  बाढ़  आती  वहां  अगर  थाड़  झुक

 धान  का  छोटा  पत्ता  अगर  झुक  तो  बाढ़  के  निकलने  से  वह  फिर  खड़ा  हो  जाता  है  ।  बाढ़ें
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 आती  गुजरती  आप  घबराइए  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।  मैं  यह  शेर  कह  कर
 अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।  शायद  इकबाल  ने  कहा  था  धर्म  तो  नशा

 पीला  कर  के  गिराना  तो  सबको  आता

 मज़ा  तो  तब  है  गिरते  को  थाम  ले  साकी  ।”

 क्री  इश्राहोम  सुलेमान  सेट  सभापति  यह  बड़े  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 स्वतन्त्रता  के  समय  से  ही  हमारे  देश  की  स्थिति  बहुत  ही  अशांत  और  खराब  रही  है  ।  आज  इस  देश  में

 सुरक्षा  की  भावना  बिल्कुल  समाप्त  हो  गयी  है  और  लोगों  विशेषकर  अल्पसंख्यकों  का  विश्वास  लड़खड़ा
 गया  है  ।

 बाबरी  मस्जिद-राम  जन्म  भूमि  का  यह  मुद्दा  नया  नहीं  यह  मुद्रा  सिफे  एक
 या  दो  महीने  पुराना  नहीं  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  बाबरी  मस्जिद-राम  जन्म

 भूमि  का  यह  मुद्दा  ।  1986  को  बाबरी  मस्जिद  के  ताले  खोलने  की  थात  को  लेकर  शुरू  हुआ
 और  फिर  आज  यह  पूरे  देश  में  सर्वाधिक  विस्फोटक  समस्या  बन  चुका  है  ।  आज  हमारे  सामने  यह  सबसे

 अधिक  संवेदनशील  समस्या  है  ।  यह  बहुंत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  विगत  चार  वर्षों  से  प्रभावशाली

 ढंग  से  और  मुस्तैदीपूवंक  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  गम्भीरतापूर्वक  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 1986  को  ताले  खोल  दिये  गए  हमने  शांतिपूर्ण  ढंग  से  समझौता  चाहा  हमने
 प्रधानमन्त्री  महोदय  से  बात  की  ।  हमने  गृह  मन््त्री  महोदय  से  बात  की  ।  हमने  अभ्यावेदन  दिया  और

 आंदोलन  किया  लेकिन  यह  सठ  असफल  हो  गया  क्योंकि  तब  सरकार  निष्क्रिय  और  निरुत्साहित  थी  ।

 सरकार  ने  सिर्फ  एक  या  दो  वर्ष  पूर्व  अर्थात्  इलाहाबाद  चुनाव  के  बाद  से  इस  ओर  ध्यान  दिया  मुझे
 खुशी  है  कि  अन्नतः  सरकार  बात-चीत  के  लिए  तैयार  हो  गई  और  हमने  भी  उनके  पक्ष  में  ही  उत्तर

 दिया  है  |  हम  इस  वार्तालाप  का  स्वागत  करते  हैं  ।  हमने  कहा  है  कि  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए
 किसी  भी  प्रस्ताव  पर  जोकि  न््यायोचित  और  अनुकूल  हो  हम  विचार  करने  के  लिए  तैयार  हैं  लेकिन

 दुर्भाग्यवश  दूसरा  पक्ष  सहयोग  नहीं  कर  रहा  हम  इससे  सहमत  हैं  लेकिन  दूसरा  पक्ष  अर्थात्  विश्व

 हिन्दू  परिषद  ने  सहयोग  नहीं  किया  ।  लेकिन  फिर  इस  मामले  को  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की  विशेष

 न््यायपीठ  को  सौंप  दिया  गया  था  ।  हमने  इस  बात  की  ही  मांग  की  है  ।  हमने  मांग  की  कि  जब  वार्तालाप

 असफल  हो  जाए  तो  इस  मुद्दे  को  न्यायिक  निर्णय  के  लिए  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की  विशेष

 न््यायपीठ  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  ।  यह  स्वाभाविक  है  कि  जब  कोई  भी  सहमत  नहीं  है  तो  अन्तिम

 रूप  से  अपनाया  जाने  वाला  तरीका  यह  है  कि  मामले  को  न्यायिक  निर्णय  के  लिए  सौंप  दिया

 ऐसा  ही  किया  गया  ।  हमने  कहा  कि  हम  न्यायिक  निर्णय  की  प्रतीक्षा  अभी  भी  हम
 पालिका  में  कुछ  विश्वास  रखते  हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  शाहबानो  मामले  में  दिए  गए  निर्णय  या

 पुनः  इसी  न्यायालय  द्वारा  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  अल्पसंख्यक  स्वरूप  के  अजीज  बाशा

 के  मामले  में  दिए  गए  निर्णय  के  बावजूद  भी  हमें  न्यायपालिका  में  कुछ  विश्वास  हमने
 न्यायपालिका  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करेंगे  ।  लेकिन  दूसरे  पक्ष  का  रवेया  क्या  यह  अपनी  ही  बात
 पर  अड़ा  हुआ  है  ।  वे  कहते  किसी  भी  बात  से  सहमत  होने  के  लिए  तैयार  नहीं  हम  किसी
 भी  न्यायिक  निर्णय  से  सहमत  होने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं

 ।  वे  समझते  हैं  कि  उन्होंने  मस्जिद  पर
 अधिकार  जमा  लिया  है  ।  इस  स्थिति  के  लिए  जिम्मेदार  कौन  है  ?  आप  अच्छी  तरह  यह  बात  जानते

 हैं  ।  1949  में  इस  मस्जिद  में  ताला  लगा  दिया  गया  था  ।  मस्जिद  में  ताला  लगा  दिया  गया  था  क्योंकि
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 आप  जानते  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  न्यायालय  में  एक  शपथपत्र  दाखिल  किया  गया  था  कि

 अनुचित  रूप  से  चोरी  छिपे  रात  में  मूर्तियां  स्थापित  कर  दी  गई  थीं  ।  22  और  23  1949  के
 बीच  रात  में  बाबरी  मस्जिद  के  अन्दर  चोरी  छिपे  और  अनुचित  रूप  से  मूर्तियां  स्थापित  कर  दी  गई

 मस्जिद  में  ताला  लगा  दिया  गया  इस  मामले  को  न्यायालय  में  ले  जाया  गया  ।  उस  समय

 पंडित  नेहरू  वहीं  थे  ।  सरदार  पटेल  भी  वहीं  थे  ।  पंडित  पन्त  मुख्य  मन्त्री  थे  और  श्री  लाल  बहावुर
 शास्त्री  राज्य  में  गृह  मन्त्री  थे  ।  इस  मामले  के  न्यायिक  निर्णय  के  लिए  हसे  न्यायालय  में  ले  जाने  का
 फैसला  उन्होंने  उन्होंने  हिंसा  का  मागें  नहीं  हमने  कानून  भंग  नहीं  की  ।  हमने
 पूवंक  अधिकार  नहीं  जमाया  ।  हमने  प्रतीक्षा  करेंगे  ।”  लेकिन  इसका  परिणाम  क्या  है  ?  कुछ
 लोग  फैजाबाद  के  जिला  न्यायालय  में  गये  और  बगैर  सुनवाई  के  और  अभिलेखों  की  जांच  किए  बिना

 ही  एक  पक्षीय  निर्णय  दिया  गया  और  ताले  तोड़  देने  के आदेश  जारी  किए  गए  थे  ।  उसका  यह  परिणाम

 है  ।  देश  में  अव्यवस्था  और  अराजकता  फैल  गई  यदि  इस  विस्फोटक  समस्या  का  शीघ्र  समाधान

 नहीं  किया  गया  तो  देश  में  कत्लेआम  हो  यह  तो  स्थिति  देश  की  एकता  और  अखंडता

 खतरे  में  पड़  जाएगी  ।  यदि  साम्प्रदायिक  सद्भावना  भंग  होती  है  तो  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है  ।

 यृह  युद्ध  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  सरकार  को  इस  संबंध  में  ठोस  कदम  उठाना  आप
 अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  आक्रमणकारी  फासिस्ट  साम्प्रदायिक  और  उम्र  राष्ट्रवादी  शक्तियां
 जैसे  विश्व  हिन्दू  आर०  एस०  शिव  सेना  आदि  शक्तिशाली  बनते  जा  रहे  हैं  ।  वास्तव  में
 भारतीय  जनता  पार्टी  द्वारा  उन्हें  समर्थन  मिल  रहा  है  ।  वे  उग्रवादी  बन  चुके  हैं  ।

 आज  हम  धर्मनिरपेक्षता  की  बात  करते  हमारे  संविधान  में  धर्म  निरपेक्षता  की  चर्चा  की

 गयी  हम  कहते  हैं  कि  देश  में  अल्पसंख्यकों  की  सुरक्षा  की  गारण्टी  प्रदान  की  गयी  हम  इस
 संविधान  का  सम्मान  करते  हैं  ।  हम  इस  संविधान  की  अतिपवित्र  मानते  हैं  लेकिन  क्या  इसे  लागू  किया

 जा  रहा  है  ?  इसे  लागू  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  आप  क्या  कहते  आप  कहते  हैं  कि  धर्मनिरपेक्षकारी

 शक्तियां  बहुत  ही  मजबूत  हैं  |  वे  कहां  हम  चाहते  हैं  कि  धर्मनिरपेक्षकारी  शक्तियां  मजबूत  बनें

 लेकिन  देश  में  धर्मनिरपेक्षकारी  शक्षितयां  मजबूत  नहीं  दूसरी  उद्र

 साम्प्रदायिक  और  आक्रमणकारी  शक्तियां  दिन  प्रतिदिन  मजबूत  होती  जा  रही  हैं  क्योंकि  इन  शक्तियों

 को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  समय  पर  प्रभावकारी  कदम  नहीं  उठाया  आज  हम  एक  कठिन

 परिस्थिति  से  गुजर  रहे  अब  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  ।

 हमारे  देश  में  धर्मनिरपेक्ष  और  लोकतांत्रिक  सरकार  है  लेकिन  अभी  भी  कया  होता  है  ?  विगत

 42  वर्षों  से  लगातार  दंगे  हो  रहे  विगत  छः  महीनों  में  स्थिति  ओर  बिगड़  गयी  मैं  समझता  हूं
 कि  30  दिनों  में  54  दंगे  हुए  इसका  अर्थ  है  कि  एक  दिन  में  दो  बार  दंगे  हुए  हैं  ।  आज  क्या  हो  रहा

 है  ?  राजस्थान  में  आग  लगी  हुई  आज  मध्य  प्रदेश  में  दंगे  हो  रहे  भाज  उत्तर  प्रदेश  में  आग

 लगी  हुई  किसलिए  ?  उत्तर  प्रदेश  में  हम  वह  सरकार  नहीं  ला  सकते  हैं  जो  कि  उर्दू  को  द्वितीय

 राज  भाषा  के  रूप  में  घोषित  कर  सकती  हो  ।  यह  देश  के  दो  हिन्दू  और  मुस्लिम  के  बीच

 एकता  उत्पन्न  करने  वाली  भाषा  यह  राष्ट्रीय  एकीकरण  इस  प्रकार  की  भाषा  द्वितीय  राजभाषा

 नहीं  बन  सकती  इस  कारण  यह  हुआ  था  कि  मुस्लिमों  की  हत्या  कर  दी  गयी  इस  प्रकार  की

 चटना  42  वर्ष  पूर्व  हुई  थी  और  उसके  बाद  कभी  नहीं  ।  उन्हें  घसीटा  गया  था  और  दिन  दहाड़े  उनकी

 हत्या  कर  दी  गयी  थी  |  यह  घटना  देश  में  एक  शिष्ट  सरकार  के  सत्तारुढ़  होते  देश  में  सेना  और

 पुलिस  के  रहते  हुए  हुई  थी  ।  अब  क्या  हो  रहा  है  ?  सभी  जगह  राम-शिला
 पूजा

 की  जा  रही  और

 जहां  भी  राम-शिला  पूजा  होती  है  वहां  साम्प्रदायिक  दंगे  होते  मुसलमानों  की  हत्या  की  जा  रही
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 मैं  जानता  हूं  कि  वहां  सरकारी  तन््त्र  मौजूद  हैं  लेकिन  इस  मामले  में  वे  रुचि  नहीं  लेते  हैं  ।  वे

 जच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  मूर्तियां  जला  दी  जाती  हैं  और  अपवितन्न  कर  दी  जाती  हैं  ।  इन  फासिस्ट

 साम्प्रदायिक  शक्तियों  द्वारा  मन्दिरों  को  तोड़  दिया  जाता  जुलूस  निकलते  हैं  और  कुछ  उपद्रवी  तत्वों

 हारा  जुलूस  पर  पत्थर  फेंके  जाते  हैं  और  इसके  लिए  हमें  दोष  दिया  जाता  हम  सिरफिरें
 लोब  नहीं  हैं  ।  इस  सम्मानजनक  सभा  के  सदस्यों  की  भांति  हम  यह  बात  अच्छी  तरह  से  समझते  हैं  ।

 हथियारों  से  लैस  जुलूस  निकलते  हैं  और  हजारों  लोग  इसमें  शामिल  होते  हम  बदला  लेने  के  लिए
 उन  पर  पथराव  नहीं  करेंगे  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  हमें  नुकसान  हम  मारे  जायेंगे  ।  हम  बेवक्फ
 नहीं  हैं  जो  ऐसा  करेंगे  ।  कुछ  उपद्रवी  फासिस्ट  तत्व  ऐसा  कर  रहे  वे  लोगों  को  हिंसा  करने  के  लिए
 उसेणित  कर  रहे  हमें  ऐसे  तत्वों  का  पता  अवश्य  लगाना  चाहिए  |  आप  जानते  हैं  कि  कोटा  में  क्या

 हुआ  ।  उन्हें  इस  बात  का  कुछ  पता  था  कि  कुछ  फसाद  होने  वाला  जब  जुलूस  निकलते  हैं  तो
 200  पुलिसकर्मी  भी  नहीं  होते  हैं  ।  उनका  ध्यान  रखने  के  लिए  पर्याप्त  पुलिसकर्मी  नहीं  होते  हैं  ।  यदि
 कल  स्थिति  अधिक  बिगड़  जाती  है  तो  क्या  सरकार  यह  सफाई  देगी  कि  उनके  पास  पर्याप्त  पुलिस  बल

 नहीं  थे  ?  अतः  इस  प्रकार  की  स्थिति  को  निपटाना  है  ।  अल्पसंख्यक  क्या  चाहते  हैं  लोग

 पूर्ण  रूप  से  साम्प्रदायिक  सदभाव  चाहते  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हर  कोई  शांतिपूर्वक  रहे  ।  विगत  40  वर्षों
 से|  हमारी  यही  धारणा  रही  लेकिन  इसके  बावजूद  आज  क्या  हो  रहा  है  ?  आप  अच्छी  तरह  से

 जानते  हैं  कि  अल्पसंछयक  लोगों  को  अपमान  पर  उत्पीड़न  और  शोषण  का  सामना  करना  पड़

 रहा  फिर  हमारे  हौसले  को  तोड़ने  और  आर्थिक  दृष्टि  से  हमें  कमजोर  बनाने  के  लिए  दंगे  हो  रहे

 हैं  आज  यही  सब  हो  रहा  अभी  भी  हम  यह  कहते  हैं  कि  धर्म  निरपेक्ष  शक्तियां  मजबूत  हो  रही
 और  साम्प्रदायिक  शक्तियां  कमजोर  बनती  जा  रही  कैसे  ?  यह  बात  गलत  धमंनिरपेक्ष

 झक्तियां  आज  प्रभावकारी  नहीं  हैं  ।  यदि  धमंनिरपेक्ष  शक्तियां  प्रभावशाली  होतीं  तो  इस  प्रकार  की
 स्थिति  कभी  उत्पन्न  नहीं  होती  ।  यही  बात  हम  आपको  बतलाना  चाहते  हैं  ।  ये  फासिस्ट  और  साम्प्रदायिक

 झब्रितियां  किस  बारे  में  कहती  हैं  ?  वे  हिन्दू  राष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  कहती  हैं  ।  वे  धर्मनिरपेक्षता  का  आधार

 ही  नष्ठ  करना  चाहती  राष्ट्र  का  नारा  उनके  द्वारा  दिया  गया  दिवारों  पर  यह  लिखा

 हुआ  है  ।  इस  सम्य॑न्ध  में  क्या  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाया  दिवारों  पर  लिखे  गये  नारों  को  वे
 मिटाते  वे  वहीं  पर  लिखे  रहते  हैं  और  इससे  इस  देश  के  बहुसंख्यक  लोगों  की  साम्प्रदायिक

 भावना  स्पष्ट  होती  है  ।  दूसरा  जो  नारा  एक  समय  दिया  वह

 रहो  मुल्ला  भागो  पाकिस्तान  ।”

 इसका  अर्थ  क्या  हैं  ?  हम  मुसलमान  है  लेकिन  समने  इस  देश  में  जीने  और  मरने  का  निश्चय  किया  है  ।

 यह  हमारा  देश  है  ।  कोई  हमें  भारत  छोड़ने  के  लिए  नहीं  कह  सकता  है  ।  हमने  इस  देश  के  लिए  अपना

 खून  बहाया  है  और  हमें  इस  देश  में  रहने  का  पूरा  अधिकार  हैँ  ।  हमें  कोई  यहां  से  नहीं  निकाल  सकता

 यह  नारा  वया  है  ?  क्या  सरकार  का  यह  कतंवग्य  नहीं  है  कि  ऐसी  बातों  को  रोके  ?  उन  लोगों  के
 खिलाफ  आपने  क्या  कार्यवाही  की  हैँ  जिन्होंने  छोड़ो  कुरानया  छोड़ो  हिन्दुस्तानਂ  का  नारा
 दिया  ।  मैंने  इस  बात  का  उत्तर  उस  समय  दिया  जघ  श्रीमती  गांधी  उपस्थित  थीं  कि  न  तो  हम  भारत

 छोड़ेंगे  और  न  हीਂ  कुरान  ।  हम  इस  देश  में  मुसलमान  बन  कर  ही  रहेंगे  और  मुसलमान  ही  मरेंगे  ।
 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  किया  है  ?  कुछ  भी  नहीं  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि आजकल  क्या  हो
 रहा

 जैसा  मैंने  अपपसे  कहा  है  कि  बाबरी  मस्जिद  का  मामला  आज  बेकाबू  हो  रहा  इसका
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 समाधान  लगभग  चार  वर्ष  पूष  निकालना  था  जब  ताले  तोड़े  किन्तु  ऐसा  नहीं  किया
 जिम्मेदार  कौन  है  ?  मैं  विस्तार  में  नहीं  कहना  चाहता  किन्तु  उस  समय  आपके  अप्रभे  लोग
 दार  थे  ।  उस  समय  वे  आपके  साथ  आज  वे  आपके  खिलाफ  कल  वे  आपके  साथ  आज  ये
 जनता  द्वल  के  साथ  हैं  ।  तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  मेरठ  के  दंगों  के  लिए  जिम्मेदार  मैं  उनके  बारे  में

 नहीं  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  वे  नहीं  रहे  ।  उनको  पुरस्कृत  किया  गया  ओर  केन्द्र  में  उन्हें  मंत्रिमण्ठल

 में  स्थान  दिया  आप  कह  रहे  हैं  कि  धर्मनिरपेक्षता  मजबूत  होती  जा  रही  क्या  यही
 तरीका  है  ?

 5.17  म०  प०

 सहीदय  पोठमसोन  हुए  ]

 यहां  एक  बात  कही  गई  है  कि  सरकार  बातचीत  कर  रही  उन्होंने  विश्व  हिन्दू  परिषद्  के
 साथ  समझौता  कर  लिया  है  ।  वे  कहते  हैं  कि  राम-शिला  जुलूस  निकलेंगे  और  देश  के  विभिन्न  भागों  से

 इंटें  ली  मस्जिद  को  नहीं  गिराया  जाएगा  और  वहां  पर  एक  मन्दिर  की  नींव  रखी  जाएगी  ।

 यह  बात  स्पष्ट  की  जानी  चाहिए  कि  हम  भारत  में  कहीं  पर  भी  मन्दिरों  के  निर्माण  के  खिलाफ  नहीं
 मैं  प्रत्येक  पूजास्थल  का  आदुर  करता  किन्तु  हमारी  स्थिति  ऐसी  है  कि  मन्दिर  का  निर्माण  करने  के

 लिए  उसी  स्थान  पर  आपको  मस्जिद  को  नहीं  गिराना  समैंचार  पत्रों  के  अनुसार  सरकार  ने

 विश्व  हिन्दू  परिषद्  के  साथ  यह  समझौता  किया  है  कि  मस्जिद  नहीं  गिरायी  जाएगी  ओर  मन्दिर
 की  नींव  रखी  जाएगी  ।

 चुनाव  शीघ्र  आरंभ  हो  रहे  कृपया  जनता  की  भावनाओं  के  साथ  इस  प्रकार  खिलवाड़
 मत  कीजिए  ।  प्राथमिकताएं  निश्चित  की  जानी  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  आप  सर्वाधिक

 प्राथमिकता  किस  बात  को  देश  की  साम्प्रदायिक  सद्भाव  और  संविधान  के  धर्मेनिरपेक्ष
 स्वरूप  को  लागू  करेंगे  अथवा  भावी  चुनावों  में  दोनों  समुदायों  से  मत्र  प्राप्त  करने  के लिए  जनता  की
 भावनाओं  के  साथ  खेलेंगे  ।  हम  अपने  को  धमंनिरपेक्ष  और  लोकतान्त्रिक  देश  मानते  हैं  ।  भ्रगवान  के

 लिए  ऐसी  नीति  मत  अपनाइए  ।  जनता  कहती  है  कि  आप  मुसलमानों  को  खुश  करना  चाहते  हैं  इस
 बात  से  कि  आप  मसजिद  गिराने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  और  हिन्दुओं  को  मन्दिर  की  नींव  रखने  की

 अनुमति  देकर  उनकी  भावनाओं  के  साथ  खेलेंगे  ।  प्रश्न  यह  रह  जाता  हूँ  कि  आप  उन्हें  कहां  पर  नींब
 डालने  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  ?  क्या  मस्जिद  के  समीप  ही  देंगे  ?  क्या  वे  वकक्फ  की  भूमि  अथवा  सरकार
 द्वारा  दी  गई  किसी  भूमि  पर  नींव  डाल  रहे  इस  प्रकार  सरकार  इसमें  साझीदार  बनेगी  ।  वह
 स्थान  मस्जिद  से  कितनी  दूरी  पर  है  ?

 हम  चाहते  हैं  सदा  के  लिए  इस  मामले  को  मंत्रीपूर्णं  ढंग  से  सुलझाई  जाए  ।  यह
 हमारी  इच्छा  हैँ  ।  मेरे  श्री  बनातवाला  जो  इस  समय  गहां  ने  इस  सभा  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत
 किया  था  ।  उन्होंने  क्या  कहा  ?  उन्होंने  कहा  कि  सभी  पूजा  चाहे  मस्जिद  मिरजाथर  मन्दिर
 या  गुरुद्वारा  हो  उसी  स्थान  पर  रहें  जहां  पर  वे  1947  में  यथापूर्व  स्थिति  बनी  रहनी  चाहिए  ।
 आप  ने  यह  नहीं  माना  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  सरदार  बूटा  सिंह  ने  व्यक्तिगत  बातचीत  में  यह
 मान  लिया  था  कि  यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  ।  उन्होने  इस  बात  को  सराहा  ।  यही  बात  अक्षय  ब्रह्म  बारी
 ने  1949-50  में  कही  थी  ।

 भरी  संपद  शाहबुद्दीस  :  व्यक्तिगत  बातचीत  में  ही  सभी  राजनीतिक  दलों  ने  स्वीकार

 किंसा
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 ओर  इब्राहोम  सुलेमान  सेट  :  श्री  बनातवाला  ने  एक  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  ।  फिर  सरकार

 ने  सामने  आकर  उनसे  वह  विधेयक  वापस  लेने  को  कहा  ताकि  वे  एक  सरकारी  विधेयक  ला  सकें  ।

 परन्तु  क्या  सरकार  ऐसा  विधेयक  ले  आई  ?  श्री  बनातवाला  का  विधेयक  सभी  पूजा  स्थलों  की

 पूर्व  स्थिति  बनाए  रखना  चाहता  था  जा  15  1947  को  उनका  विचार  था  कि  इसमें
 कोई  परिवतंन  नहीं  होना  यदि  सरकार  ने  विधेयक  प्रस्तुत  किया  होता  और  यदि  इस  प्रकार

 का  विधेयक  तत्काल  सदन  में  पारित  किया  गया  होता  तो  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होती  ।

 श्री  जो०  एम०  बमातवाला  :  अभी  भी  सरकार  ऐसा  विधेयक  ला  सकती  है  ।  आप  एक  सरकारी

 विधेयक  लाते  हैं  और  इसका  लाभ  भी  उठा  सकते  हैं  ।  परन्तु  कृपया  इस  समस्या  का  समाधान  कीजिए

 यह  केवल  बाबरी  मस्जिद  का  ही  मामला  नहीं  आज  वे  मथुरा  की  बात  करते  हैं  ।  बनारस  की  बात

 करते  हैं  ।  एक  लम्बी  सूची  है  ।

 ओ  सेयद  शाहब॒द्दीन  :  वे लगभग  300  मस्जिदों  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  :  पूरी  स्थिति  विस्फोटक  हो  चुकी  है  |  यदि  मामला  नहीं  सुलझाया
 जाए  तो  देश  जल  राष्ट्रीय  ,  अखंडता  भंग  हो  जाएगी  ।  साम्प्रदायिक्त  सद्भावना  खंडित  हो

 जाएगी  ।  आपको  कोई  कायंवाही  करनी  है  ।  आप  पर  बहुत  अधिक  जिम्मेदारी  है  ।  विशेबकर  मैं  आपको

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निषेधादेश  याद  दिलाना  न्यायालय  ने  कहा  कि

 वतेमान  पूरा  स्थल  के  ढांचे  में  कोई  परिबतंन  नहीं  होना  चाहिए  और  भवन  की  यथापूवे  स्थिति  बनी

 रहनी  चाहिए  ।  यह  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय  अब  इस  निर्णय  को  लागू  करने  की

 जिम्मेदारी  किसकी  है  ?  यह  भारत  सरकार  की  जिम्मेदारी  ह ैऔर  सरकार  को  सामने  आकर  कुछ  करना

 घाहिए  ।  आजकल  पूरी  जिम्मेदारी  कांग्रेस  सरकार  श्री  राजीव  गांधी  की  सरकार  की  और  जिसमें

 श्री  बूटा  सिंह  गृह  मन््त्री  की  पूरी  जिम्मेदारी  उनकी  है  ।  हमने  अपनी  ओर  से  पूरी  कोशिश  की

 हमने  प्रत्येक  स्तर  और  प्रत्येक  चरण  पर  सरकार  के  साथ  अधिकतम  सहयोग  किया  बूठा  सिंह
 जी  साक्षी  हमने  इस  मूल  समस्या  के  समाधान  के  लिए  सदा  सरकार  का  साथ  दिया  हमने

 सहयोग  किया  है  किंतु  दूसरा  पक्ष  सहयोग  नहीं  दे  रहा  अतः  आपकी  जिम्मेदारी  बहुत  अधिक  है
 विशेषकर  उच्च  न्यायालय  द्वारा  निषेधादेश  पारित  किए  जाने  के  पश्चात्  ।

 मैं  इन  42  वर्षों  के  दौरान  उन  सभी  दंगों  के  बारे  में  नहीं  कहना  चाहता  हूं  । आज  की  स्थिति

 अत्यन्त  विस्फोटक  है  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  मामला  है  ।  यह  अत्यन्त  नाजुक  और

 भावुकतापूर्ण  मामला  है  और  यह  ज्वालामुखीय  स्वरूप  पकड़  रहा  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार

 समझ  जाएगी  ।  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  किसी  समझौते  पर  आ  अतः  इस  बात  की  मांग  की

 जाती  है  कि  राम  शिला  जुलूस  पर  प्रतिबंध  लगाया  जाए  |  इसको  आरम्भिक  अर्थात्  ग्राम  स्तर

 पर  ही  रोक  दिया  जाना  चाहिए  ।  आप  पहले  लाखों  की  संख्या  में  जनता  को  इकट्ठा  होने  की  अनुमति
 देकर  फिर  समस्या  को  सुलझाने  की  बात  नहीं  सोच  सकते  यह  असंभव  जब  लाखों  में  जनता

 इकट्टी  होगी  तो  आप  नहीं  रोक  पाएंगे  ।  आपको  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  यदि  आपकी  पुलिस  स्थिति

 को  नियन्त्रण  में  नहीं  रख  सकती  है  तो  अयोध्या  का  पूरा  नगर  ही  सेना  के  सुपुर्द  किया  जाना  चाहिए  ।

 बुरी  नीयत  आने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति  को  गोली  से  मार  दिया  जाना  चाहिए  चाहे  वह  हिन्दू  हो  या

 मुसलमान  हो  ।  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  हमें  पूजा  स्थलों  की  रक्षा  करनी  यही  मुख्य  लक्ष्य

 ओऔर  विचार  होता  चाहिए  ।  आपको  देश  बचाना  है  ।  आप  को  देश  की  अखंडता  और  साम्प्रदायिक  शान्ति

 को  बचाना  इन  42  वर्षों  में  ऐसी  स्थिति  कभी  नहीं  उत्पन्न  हुई  आकर्षक  शन्दों  में  बात  करना
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 ही  काफी  नहीं  आप  करते  हैं  कि  हमारा  संविधान  भी  तो  है  ।  हां  हमारा  संविधान  है  और  मैं  इस
 तथ्य  को  अस्वीकार  नहीं  करता  हूं  ।  आप  कहते  हैं  कि  हमारा  संविधान  धर्मनिरपेक्ष  मैं  तो
 इस  बात  को  भी  अस्वीकार  नहीं  करता  हूं  ।  कितु  कार्यान्वयन  कहां  है  ?  यह  बात  कि  हम  धर्मनिरपेक्ष
 हैं  और  हमारा  संविधान  धमेनिरपेक्ष  ह ैकेवल  तथ  सिद्ध  होगा  जब  आप  बाबरी  मस्जिद  की  सुरक्षा

 क्योंकि  कोई  उदाहरण  प्रस्तुत  करने  का  यही  सर्वाधिक  सुरक्षित  तरीका  धममंनिरपेक्षता  के
 सिद्धांत  के  रूप  में  बाबरी  मस्जिद  को  बचाना  चाहते  यदि  आप  बाबरी  मस्जिद  को

 बचाते  तब  आप  देश  में  धर्मनिरपेक्षता  की  स्थापना  कर  सकते  एक  बार  यदि  किसी  मस्जिद
 को  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  तब  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  इसकी  प्रतिक्रिया  कुछ  व्यक्ति  कहते
 हैं  कि  इस  मस्जिद  को  अन्यत्र  ले  जाया  इस  मस्जिद  को  खोदा  जा  सकता  मैं  सोचता  हूं
 कि  श्री  बाजपेयी  जी  का  यह  सुझाव  था  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  आप  इस  मस्जिद  को  खोद  डालिए  और
 इसे  किसी  अन्य  स्थान  पर  स्थापित  कर  दीजिए  ।  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  एक  बार  एक
 मस्जिद  की  स्थापना  हो  जाती  है  तब  यह  अल्लाह  की  सम्पत्ति  हो  जाती  है  श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी
 एक  वरिष्ठ  कैबिनेट  मन्त्री  जिन्होंने  शाह  बानो  के  मामले  में  भी  अपने  विचार  व्यक्त  किए  वह

 दे  सकते  हैं  ।  मस्जिद  की  इंटों  और  पत्थरों  से  पवित्रता  नहीं  होती  है  बल्कि  पवित्रता  उस
 स्थान  की  होती  है  जहां  मस्जिद  का  निर्माण  किया  गया  इसे  समझना  है  ।  यब  मस्जिद  अन
 जाती  है  तब  यह  अर्थात्  परमेश्वर  की  सम्पत्ति  हो  जाती  है  ।  हम  तो  केवल  प्रबन्धक  एवं  रक्षक

 हैं  तथा  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  ।  वह  सुझाव  भी  गलत  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 क्योंकि  मुस्लिम  समुदाय  द्वारा  इसे  पूरी  तरह  अस्वीकार  कर  दिया  जाएगा  ।  हमें  जो  करना  है  वह  यह  है
 कि  मस्जिद  की  रक्षा  की  जानी  चाहिए  |  यदि  हमारे  भाई  बन्धु  एक  और  श्री  राम  मन्दिर  बनाना  चाहते

 वे  इसे  कहीं  दूरस्थ  स्थान  पर  बना  सकते  हैं  ।  हमें  कोई  आपत्ति  नेहीं  है  ।  देश  में  ऐसे  कई  मन्दिर
 आप  एक  ओर  बनाना  चाहते  हैं  ।  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  |  परन्तु  इस  स्थिति  को  उस  स्थान  पर  बढ़ने
 नहीं  दिया  जाएगा  जहां  कल  पुनः  एक  साम्प्रदायिक  साम्प्रदायिक  और  गृह-युद्ध  हो
 और  देश  में  साम्प्रदातिक  एकता  और  अखंडता  का  विनाश  हो  ।

 जैसा  मैंने  आपको  स्थिति  अत्यधिक  गंभीर  और  अशांत  होती  जा  रही  है  ।  मैं  यह
 बात  बहुत  दुःख  और  पीड़ा  के  साथ  बताना  चाहता  मैं  चाहता  हूं  कि  एक  समझौता  होना  चाहिए
 और  वह  भी  9  नवम्बर  से  पहले  ।  आपको  स्वयं  इस  समय  अपनी  योजनाओं  के  बारे  में  घोषणा  करनी

 चाहिए  तथा  आपको  बताना  चाहिए  कि  आप  स्थिति  को  किस  तरह  सुलझाने  जा  रहे  हैं  जिससे  हमें  कुछ
 मानसिक  शान्ति  प्राप्त  हो  सकें  ।  अन्यथा  हमारी  रातों  की  नींद  खराब  हो  रही  हैं  ।  हम  एक  निर्णय

 चाहते  हैं  जो सरकार  की  तरफ  से  किया  जाये  कि  वे  क्या  करने  जा  रहे  केवल  तभी  हमें  मानसिक
 शांति  मिल  सकती  है  |  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  अपनी  जिम्मेदारी  महसूस  करेगी  और  इस  अत्यन्त

 गंभीर  और  संवेदनशील  स्थिति  का  समाधान  उस  तरीके  से  करेगी  जो  एक  शान्तिपूर्ण  तरीका  होगा  तथा
 जिससे  मस्जिद  की  रक्षा  हो  सकेगी  और  वहां  अ्यक्तितयों  के  प्रार्थना  करने  के  अधिकार  की  भी  रक्षा  हो
 सकेगी  ।  कल  मुस्लिम  वहां  प्रार्थना  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  हदभाई  सेहता  :  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  में  यह  वास्तव  में  एक  दुःखपूर्ण  क्षण

 है  कि  हमें  भारत  में  साम्प्रदायिक  अशांति  पर  चर्चा  करने  के  लिए  बुलाया  गया  है  ।

 हाल  ही  में  भारत  के  कई  हिस्सों  जैसे  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  में  साम्प्रदायिक

 हिंसा  बढ़ी  है  ।  गुजरात  में  ही  पिछले  छः  सप्ताहों  में  वहां  50  ऐसे  स्थान  हैं  जो  दंगाग्रस्त  रहे  हैं  अथवा

 जहां  साम्प्रदायिक  हिसा  हुई  है  और  इससे  अधिक  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  यह  है  कि  यह  साम्प्रदायिक  हिसा
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 राम  जन्तभूमि  और  वाबरी  भगवान  के  पूजा  स्थानों  क्रे  आसपास  ही  हुई  उन्हें  भगवान  का

 घर  समझा  जाता  वे  साम्प्रदायिक  सदभावना  की  समाप्ति  करने  के  कारण  यही  भाग्य  की

 बिडंबना  है  ।  हम  कभी  नहीं  जानते  थे  कि  राम  भक्ति  इस  प्रकार  की  होगी  ।  यहां  तक  कि  राम  ने  भी

 इसकी  स्वीकृति  नहीं  दी  होती  अथवा  किसी  भी  दिन  इस  घात  की  मंजूरी  नहीं  दी  होती  कि  उसके  पवित्र

 नाम  प्र  साम्प्रदायिक  दंगे  उसके  पवित्र  नाम  पर  दूसरे  समुदाय  के  व्यक्तियों  की  हत्या  की  जाएगी
 तथा  उसके  पवित्र  नाम  पर  अल्पसंख्यकों  की  दुकानों  में  आग  लगा  दी  जाएगी  जिसका  परिणाम  पूर्श
 रूप  से  आगजनी  होगा  ।

 विकृत  रूप  में  यह  राम  भक्ति  जो  भारतीय  नागरिक  को  सिद्धाई  गई  वह  हमें  स्वीकार्म  नहीं

 है  |  गुजरात  में  सबसे  बुरी  और  दुःखपूर्ण  बात  जो  मुझे  लगी  बह  यह  थी  कि  विश्व  हिन्हू
 भारतीय  विद्या  परिषद  और  बी०  जे०  कार्यकर्ता  विद्यार्थी  पीढ़ी  में  भी  इस  साम्प्रदाथिकता  का

 जहर  फैलाना  चाहते  थे  ।  उन्होंने  15  नवम्बर  को  विद्यार्थियों  की  हड़ताल  का  किया  ।  भाग्य  से

 विद्यार्थियों  न ेइसका  ज़बाव  नहीं  दिया  यह  ठीक  ही  कहा  जाता  है  कि  बी०  जे०  पी०  हिन्दुओं  का

 निध्चित्व  नहीं  करता  है  ।

 मुझे  अपने  अच्छे  मित्र  श्री  सुलेमान  सेट  को  विश्वास  दिलाना  चाहिये  कि  यह  मुस्लिम  लीग  नहीं

 है  जो  मुस्लिम  हितों  की  रक्षक  है  ।  कांग्रेस  में  मुस्लिम  लीग  की  अपेक्षा  अधिक  मुस्लिम  हैं  और  भारतीय

 जनता  पार्टी  की  अपेक्षा  कांग्रेस  में  अधिक  हिन्दू  इस  देश  के  लिए  यह  बहुत  अच्छा  है  ।  हिन्दू

 मजदूरों  का  प्रतिनिधित्व  ट्रेड  यूनियनों  द्वारा  किया  जाता  है  कि  बी०  जे०  पी०  अथवा  भारतीत  विद्यार्थी

 परिषद  अथवा  विश्व  हिन्दू  परिषद  द्वारा  ।  मुस्लिम  मजदूरों  का  प्रतिनिधित्व  ट्रेड  यूनियनों  द्वारा  किया

 जाता  है  न  कि  मुस्लिम  लीग  अथवा  जमात-ए-इस्लामी  द्वारा  ।  हमारे  लिए  यह  प्रसन्नता  की  बात  है

 कि  औसत  हिन्दू  आज  घर्मनिरपेक्ष  है  और  औसत  मुस्लिम  भी  आज  धर्मंनिरपेक्ष  रहता  अधिकांश

 हिन्दू  और  मुस्लिम  धर्मनिरपेक्ष  हैं  और  वे  उन  साम्प्रदायिक  ताकतों  द्वारा  गुमराह  नहीं  हो  सकते  जो

 भारत  को  साम्प्रदायिकता  की  आग  में  जलाना  चाहते  हैं  ।

 यह  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  स्वतन्त्रता  के  40  वर्षों  से  अधिक  बीत  जाने  पर  भी  हम

 देखते  हैं  कि  साम्प्रदायिक  हिंसा  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  भड़क  रही  है  ।  इसका  कारण  यह  है  मैं  इस

 मुद्दे  पर  सरकार  को  अत्यन्त  विनमस्रतापूवंक  कहना  हम  केवल  ब्रिगेडਂ  के  रूप  में  कार्य

 करते  हम  साम्प्रदायिक  प्रचार  को  उसकी  जड़  से  उखाड़  फेंकने  में  समर्थ  नहीं  हुए  यदि  हम

 साम्प्रदायिक  प्रचार  अथवा  साम्प्रदायिक  कीड़े  को  उसकी  जड़  से  ही  निकाल  फेंकने  में  समर्थ  होते  और

 यदि  हमने  स्थिति  को  इस  प्रकार  से  और  बिगड़ने  नहीं  दिया  तब  स्थिति  इतनी  अनियमित  न

 होती  जैसी  कि  आज  देश  के  कुछ  भागों  में  हो  गई  है  ।

 हमें  किसी  भी  साम्प्रदायिक  प्रचार  के  खिलाफ  सख्त  कदम  उठाने  के  योग्य  होना  चाहिए  और  यह

 साम्प्रदायिक  प्रचार  जँसा  कि  मेरे  अच्छे  मित्र  श्री  भाटिया  ने  ठीक  ही  कहा  यह  राजनीतिक
 से

 प्रेरित

 है  ।  हर  बार  चुनावों  से  कोई  न  कोई  अथवा  अन्य  तकंहीन  धामिक  मसला  लोगों  को  घामिक

 आधार  पर  विभाजित  करने  के  लिए  खड़ा  किया  जाता  है  और  तब  इसका  राजनीति  में  उपयोग  किया

 जाता  दुर्भाग्य  ऐसी  बातों  पर  विश्वास  कर  लिया  जाता  है  क्योंकि  राजनीति  के  खालिर  धर्म  से

 खिलवाड़  करना  इस  देश  में  हो  जाता  यही  कारण  है  कि  वे  इस  हथियार  का  उपयोग

 कर  रहे  हैं  ।  यदि  एक  चुनाव  से  पहले  गाय-हत्या  होती  तब  दूसरे  चुनाव  में  हिन्दू  एकता  माता  यज्ञ

 किया  जाता  जिसमें  पैसे  के लिए  गंगाजल  को  बेचा  उस  पैसे  का  क्या  हुआ  ?  मैं  सोचता  हूं

 कि  निमन्ब्रक-महालेखा  परीक्षक  को  कहा  जाए  कि  वह  पैसे  के  बारे  में  एक  विस्तृत  रिपोर्ट  दें  जो
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 ऐसे  साम्प्रदायिक  संगठनों  द्वारा  एकत्रित  किया  गया  था  बजाय  इसके  कि  वह  उस  किसी  मुद्दे  पर  अपना

 समय  खबच्  करें  जिस  पर  पहले  संयुक्त  संसदीय  समिति  द्वारा  चर्चा  की  जा  चुकी  थी  और  जिसे  सुलझाया
 जा  चुका  है  ।

 विद्यार्थी  और  युवा  पीढ़ी  इन  साम्यवादी  ताकतों  के  मुख्य  केन्द्र  बिंदु  हैं  ।  वे  इतिहास  की  सीख
 से  भी  अवगत  वे  जानते  हैं  कि  हिट+र  ने  क्या  किया  अताकिक  बातें  युवा  पीढ़ी  को  प्रश्नों  के
 समान  ज्यादा  आकर्षित  करती  हैं  जैसे  कि  यह  जमंन  खून  है  अथवा  गैर  जमंन  खून  है  अथवा  यह  आर्य

 खून  है  अथवा  गैर-आये  खून  ।  वे  अताकिक  बातें  इस  पीढ़ी  को  आकर्षित  करती  हैं  और  इसीलिए  वे  पूजा
 अथवा  धार्मिक  पवित्रता  की  वस्तुओं  को  अपना  राजनीतिक  खेल  खेलने  के  लिए  उपयोग  करना  चाहते
 हैं  ।

 कभी-कभी  हम  इससे  मुक्त  भी  नहीं  होते  हमारे  प्रचार  माध्यम  भी  इससे  मुक्त  नहीं  हैं  ।
 प्रेस  की  भूमिका  के  बारे  में  बोलते  हुए  मेरे  अच्छे  मित्र  प्रो०  सोज ने  प्रेस  की  प्रशंसा  की  थी  परन्तु  इसका

 दूसरा  पक्ष  भी  गुजरात  में  कुछक  समाचारपत्र  नियमित  रूप  से  अपने  डायरीਂ  कालम  में
 शिला  पूजन  के  कार्यक्रमों  को  छापते  आज  अहमदाबाद  में  कई  स्थानों  पर  कई  शिला  पूजन  होंगे  और
 वी०  जे०  पी०  मुख्य  अतिथि  के  रूप  में  सम्मिलित  होगी  ।  इसी  प्रकार  से  शिला  पूणनों  के  कायंत्रमों  में

 चाहे  श्री  अडवानी  जी  हों  जो  पूजन  में  भाग  लेते  हैं  अथवा  कोई  अन्य  व्यक्ति  उनका  समाचार  विशेष
 रूप  से  भाषायी  प्रेस  में  प्रकाशित  किया  जाता  इससे  वास्तव  में  साम्प्रदायिक  प्रचार  में  भी  मदद
 मिलती  है  ।

 हमें  प्रैस  से आशा  थी  कि  वह  इन  साम्प्रदायिक  कार्यत्रमों  को  प्रकाशित  नहीं  अतः  ऐसे
 कार्यक्रमों  को  प्रकाशित  करके  तथा  उन्हें  विश्वसनीय  बताकर  और  यहां  तक  कि  विभिन्न  समाचार-पत्रों
 द्वारा  सिटी  डायरी  कालमों  में  उन्हें  प्रकाशित  करके  इस  प्रकार  के  प्रचार  को  गति  मिलती  दुर्भाग्य

 हमारा  दूरदर्शन  भी  स्वतन्त्र  नहीं  2  1986  को  राम  जन्मभूमि  का  ताला  खोला  जाना
 और  दूरदर्शन  पर  अन्य  प्रदर्शनीय  कार्यक्रमों  ने  इसमें  एक  भूमिका  निभाई  इसके  प्रत्येक
 दिन  हमारा  दूरदशंन  इस  देश  में  हिन्दू  पुनःजागरण  को  बढ़ावा  देता  जा  रहा  मैं  इस  सभा  में  यह
 कह  रहा  हूं  कि  सरकार  को  धाभिक  प्रचार  के  लिए  दुरदशंन  का  उपयोग  नहीं  करना  चाहिए  ।  परन्तु
 इस  पर  कुछ  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 यह  हमारे  संविधान  की  धर्मनिरपेक्ष  नैतिकता  के  विरुद्ध  परन्तु  दुर्भाग्य  से  मेरी  अपील

 अनसुनी  ही  रह  गई  है  ।  कोई  भी  इसे  नहीं  सुनता  धर्म  के  किसी  भी  तरह  के  पुनर्जागरणवाद  को
 सार्वजनिक  प्रचार  माध्यम  द्वारा  बढ़ावा  नहीं  दिया  जाना  सौभाग्य  से  भारत  में  ऐसी
 निरपेक्ष  ताकतें  हैं  जो  साम्प्रदायिक  ताकतों  से  ज्यादा  ताकतवर  न  केवल  कांग्रेस  बल्कि  कांग्रेस  का
 भी  सत्तारूढ़  दल  के  और  सरकार  तथा  भारतीय  समाज  के  मुख्य  प्रबन्धक  के  रूप  में  कतंथ्य  है
 और  हम  जनता  के  प्रति  जिम्मेदार  हैं  और  उन्हें  यह  स्पष्ट  करना  हमारा  कतंब्य  है  कि  हम  साम्प्रदायिक
 प्रचार  को  क्यों  नहीं  रोक  पाये  हैं  और  ये  सब  क्यों  हो  रहा  लेकिन  कुछ  अन्य  ताकतें  भी  काम
 कर  रही  हैं  ।

 हाल  ही  में  2  अक्तूबर  को  मैंने  माक्संवादी  कम्यूनिस्ट  पार्टी  के  महासचिव  श्री  yo  एम०  एस०
 भारतीय  कम्यूनिस्ट  पार्टी  के  महासचिव  श्री  राजेश्वर  फारवर्ड  ब्लाक  के  महासचिब

 श्री  चित्त  बसू  और  आर०  एस०  पी०  के  महासचिव  श्री  त्रिदीब  चौधरी  द्वारा  दिया  गया  संयुक्त
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 वक्तव्य  पढ़ा  ।  उन्होंने  भारतीय  जनता  पार्टी  की  भूमिका  का  खुलासा  किया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  यह
 बात  भारतीय  जनता  पार्टी  द्वारा  महाराष्ट्र  में  शिव  सेना  क ेसाथ  खुले  तौर  पर  गठजोड़  करने  से
 उभरी  है  ।  बम्बई  में  हुई  उनकी  राष्ट्रीय  परिषद  में  क्या  हुआ  है  ?  श्री  बाल  ठाकरे  वहां  उपस्थित  थे

 जिन्हें  उनकी  कट्टरता  की  वजह  से  जाना  जाता  जिन्हें  महात्मा  गांधी  की  छवि  घूमिल  करने  वाले

 के  रूप  में  ही  जाना  जाता  जो  महात्मा  गांधी  को  राष्ट्रपिता  के  रूप  में  स्वीकार  करने  से  इन्कार
 करते  वह  वहां  आडवाणी  जी  तथा  वाजपेयी  के  साथ  बैठे  हुए  थे  ।  इसी  तरह  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक
 दल  के  लोग  भी  भारतीय  जनता  पार्टी  की  राष्ट्रीय  परिषद  की  बैठक  में  औपचारिक  रूप  से  उपस्थित

 राष्ट्रीय  परिषद  की  बैठक  बम्बई  में  हुई  थी  और  इससे  भारतीय  जनता  पार्टी  की  भूमिका  का

 पूरी  तरह  से  खुलासा  हो  गया  ।  वे  साम्प्रदायिक  भावनायें  और  साम्प्रदायिक  जहर  घोलना  चाहते  हैं
 जोकि  उनकी  चुनावी  रणनीति  का  अभिन्न  अंग  यही  वामपंथी  नेताओं  ने  अपने  संयुक्त  वक्तब्य  में

 कहा  है  ।  मैं  प्री  तरह  से  इस  वक्तव्य  का  स्वागत  करता  हूं  और  सोचता  हूं  कि  भारत  में  सभी
 निरपेक्ष  ताकतें  एक  हो  जायेंगी  और  वे  इस  लोगों  के  विनाशक  खेल  का  खुलासा  करेंगी  जो  अपने

 राजनैतिक  पागलपन  के  लिए  जनता  को  साम्प्रदायिक  आधार  पर  विभाजित  करते  खुशकिस्मती
 से  देश  का  नेतृत्व  धर्मनिरपेक्ष  कांग्रेस  के  हाथ  में  मैं  अपने  अच्छे  मित्र  श्री  सेट  जी  और  अन्यों
 को  बताना  चाहता  हूं  कि  निराश  होने  का  कोई  कारण  नहीं  हताश  होने  की  कोई  वजह  नहीं  है  ।
 भारत  का  नेतृत्व  एक  ऐसे  दल  के  हाथ  में  है  जो  धर्मनिरपेक्ष  है  और  जिसकी  बागडोर  एक  ऐसे  नेता
 के  हाथ  में  जो  सभी  बाधाओं  को  पार  कर  लेंगे  और  जो  देश  की  अखण्डता  की  सुरक्षा  के  लिए  अपना
 जीवन  बलिदान  करने  के  लिए  भी  तैयार  रहेंगे  । उनकी  माता  ने  ऐसा  किया  वह  भी  ऐसा  इसके
 करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  पालनपुर  में  5  अक्तूबर  को  उन्होंने  भारतीय  जनता  पार्टी  की  साम्प्रदायिक
 राजनीति  पर  स्पष्ट  आक्षेप  लगाया  हम  सब  जानते  हैं  कि  पंडित  जी  ने  क्या  कहा  उन्होंने  कहा
 था  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  दल  की  नाजाइज  संतान  है  ।”

 उन्होंने  आर०  एस०  एस०  की  नाजाइज  फरजंद  के  तौर  पर  जनसंघ  का  परिचय  दिया

 श्री  राजीव  गांधी  का  कहना  है  कि  वे  लोग  जिनके  हाथों  से  अभी  भी  महात्मा  गांधी  के  खून
 की  गंध  आती  उन्हें  महात्मा  गांधी  और  गांधीवादी  के  नाम  पर  समाजवाद  पर  बोलने  का  कोई  हक
 नहीं  है  ।  श्री  राजीव  गांधी  ने  अपने  पलानपुर  के  भाषण  में  भारतीय  जनता  पार्टी  की  साम्प्रदायिक
 राजनीति  पर  चोट  की  है  ।  मैं  चाहता  हूं  क  हम  सब  इस  मुद्दे  को  बहुत  गंभीरता  से  लेंगे  और  एकजुट
 होकर  सभी  साम्प्रदायिक  ताकतों  से  लड़ने  का  प्रयास  करेंगे

 ।  खुशकिस्मती  से  अन्य  दलों  में  भी  कुछ
 धर्मनिरपेक्ष  तत्व  मौजूद  हैं  ।  जनता  दल  के  नेतागण  समय-समय  पर  विभिन्न  कारणों  से  अवसरवादी
 और  परस्पर  विरोधी  वक्तव्य  देकर  राजनैतिक  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  करते  रहे  हों  लेकिन  उनके
 सामान्य  जन  साम्प्रदाधिक  नहीं  हैं  परिणामस्वरूप  उनके  नेताओं  में  से  एक  अर्थात्  श्री  देवी  लाल  ने
 अपनी  पार्टी  से  संबद्ध  राजनैतिक  मामलों  संबंधी  बैठक  में  कहा  था  कि  यदि  भारतीय  जनता  पार्टी  इसी
 तरह  साम्प्रदायिक  रहती  है  तो  सीटों  के  समायोजन  में  कुछ  कठिनाई  पड़  सकती  इसी  तरह  श्री
 विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  भी  अपने  परस्पर  विरोधी  सवंबिदित  वक्तब्यों  की  श्व  खला  में  कहा  है  कि
 हो  सकता  है  वह  भारतीय  जनता  पार्टी  के  साथ  गठजोड़  में  शामिल  नहीं  लेकिन  भारतीय  जनता
 पार्टी  की  साम्प्रदायिक  नीति  और  इस  तरह  की  अन्य  सांप्रदायिक  ताकतों  ने  जनता  दल  के  नेताओं  को
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 भी  कुछ  वक्तव्य  देने  क ेलिए  मजबूर  किया  है  जिससे  भारतीय  जनता  पार्टी  के  साथ  उनके  गठबन्धन
 को  खतरा  हो  सकता  इस  संबंध  में  उन्हें  और  स्पष्टवादी  होना  मैं  समझता  हूं  कि  श्री
 विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  और  अन्य  मित्र  अधिक  सामंजस्य  रखेंगे  और  चुनाव  लड़ते  हुए  भी  इस  बात  पर
 डटे  उनकी  राजनैतिक  आकांक्षा  को  इस  देश  की  घनेनिरपेक्षता  की  सुरक्षा  के  संदर्भ  में  उनके

 व्यवहार  के  आड़े  नहीं  आना  चाहिए  ।

 इस  राम  जन्म  भूमि  के  मुद्दे  पर  ही  नहीं  बल्कि  गुजरात  में  आर०  जे०  बी०  रथ  के  समय  भी
 जब  रथ  बनासकांठा  से  गुजरात  के  विभिन्न  भागों  में  जा  रहा  तो  ग्रामीण  क्षोत्रों  में  सांप्रदायिक

 दंगे  देखे  गये  ।  साम्प्रदायिक  हिंसा  को  भड़कने  के  लिए  प्रत्येक  अवसर  का  फायदा  उठाया  गया  ।

 पूजनਂ  अहानिकारक  भी  हो  सकता  है  ।  हम  इस  बात  पर  आपत्ति  नहीं  करते  कि  कोई

 पूजा  कर  रहा  वस्तुतः  उपासना  करने  की  स्वतन्त्रता  हिन्दू  और  मुसलमान  दोनों  को  समान  रूप  से

 दी  गई  है  ।  हिन्दू  जिसे  भी  वे  चाहें  उसकी  समान  रूप  से  अराधना  करने  के  अधिकारी  हैं  और  हसमें
 किसी  प्रकार  का  अपवाद  नहीं  हो  सकता  है  या  किसी  भी  अराधना  को  बलपूर्वक  करने  की  बात  भी

 नहीं  हो  सकती  है  ।  लेकिन  वह  पूजन  या  उस  पूजन  का  सार्वजनिक  प्रदर्शन  या  उसका  भड़काने  वाला

 निरूपण  साम्प्रदायिक  सदृभाव  पर  बुरा  असर  डालता  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हम  उन्हें  यह  कह  सकते

 हैं  कि  यदि  वे  इस  तरह  के  कार्यक्रमों  से  उत्पन्न  हो  रही  साम्प्रदायिक  को  नहीं  रोक  सकते  हैं  तो

 अच्छा  यह  है  कि  वह  इसे  बन्द  कर  दें  ।  हमें  उन्हें  यह  बताना  चाहिए  ताकि  इस  कार्यक्रम  या  जलूसों
 आदि  का  जिससे  साम्प्रदायिक  हिंसा  पैदा  होती  है  या  साम्प्रदायिक  असंतोष  फैलता  रोक

 दिया  जाये  ।  राज्यों  को  बेक्षप्षक  आगे  आना  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  संबंध  में  राज्य

 अधिक  स्पष्टवादी  और  अधिक  निर्भीक  होंगे  और  प्रभावी  रूप  से  कार्य  करेंगे  ।  यदि  वे  साम्प्रदायिकता

 को  समाप्त  करने  के  लिए  का  करेंगे  तो  लोग  हमेशा  उनका  समर्थन  लोग  उन्हें  चुनेंगे  और

 उनका  समर्थन  देंगे  जो  निडर  हैं  और  कार्य  करते  हैं  और  उन्हें  नहीं  चुनेंगे  जो  अपने  घुटने  मोड़  लेते

 हैं  और  इस  समस्या  की  पहल  झिझक  कर  या  अनिच्छा  से  करते  हैं  ।

 यह  बात  निःसंदेह  उस  तथ्य  की  ओर  इशारा  करती  है  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  की

 सांप्रदायिक  विभाजन  की  नीति  के  कारण  विपक्ष  का  कांग्रेस  के  एक  उम्मीदवार  के  विरुद्ध  एक
 वार  खड़ा  सामना  करना  संभव  नहीं  होगा  हमें  उनसे  यह  पूछना  चाहिए  ।  यदि  कोई  वैकल्पिक

 सरकार  सत्ता  में  आती  तो  कया  भारतीय  जनता  पार्टी  वहां  बाबरी  मस्जिद  को  हटाने  और  राम

 जन्म  भूमि  मन्दिर  स्थापित  करने  के  विचार  को  आगे  बढ़ा  सकेगी  ?  जी  नहीं  कोई  भी  सरकार  ऐसा

 नहीं  करना  चाहेगी  ।  अतः  उनकी  तथाकथित  कृत्रिम  एकता  खत्म  हो  गयी  है  या  चुनावों  तक  खत्म  हो
 जायेगी  ।  परन्तु  मेरा  मुद्दा  यह  नहीं  है  ।  मेरे  लिए  चुनाव  और  चुनाव  भविष्य  और  इसी  तरह  की

 चीजों  का  महत्व  गौण  हम  चाहते  हैं  कि  इस  देश  में  धर्मनिरपेक्षता  की  रक्षा  हो और  उसके  लिए
 कोई  भी  कीमत  ऊंची  नहीं  है  |  हमें  कोई  भी  कीमत  चुकाने  के  लिए  तैयार  रहना

 यह  ठीक  ही  कहा  गया  था  कि  न्यायिक  निर्णय  को  स्वीकार  कर  लिया  मेरे  अच्छे
 मित्र  श्री  इब्राहम  सुलेमान  सेट  ने  कहा  था  कि  सरकार  अयोध्या  में  राम  शिला  शिलाओं  भादि

 के  एकत्र  करने  की  व्यवस्था  के  संदर्भ  में  कुछ  बातों  पर  सहमत  हो  गयी  जहां  तक  मुझे  जानकारी  है
 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  सरकार  किसी  मुद्दे  पर  सहमत  गयी  है  या  इस  संबंध  में  उसने  कोई  वायदा  किया

 है  ।  यह  आश्वासन  तो  विश्व  हिन्दू  परिषद  ने  सरकार  को  कतिपय  मसलों  पर  दिया  उदाहरण  के

 लिए  ये  पांच  मुद्दे  है ंजिन  पर  विश्व  हिन्दू  परिषद  ने  सरकार  को  बचन  दिया  है  :
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 विश्व  हिन्दू  फस्थिद-संबद्ध  जिला  अधिकारिग्रों  को  शिला  जबूस  मार्ग  की  पूर्व
 सूचना  देगी  और  यदि  सार्वजनिक  हिल  में  जिला  अधिकारी  तो  मार्ग  में  परिवर्तेत  करने
 के  लिए  सहमत  होगी  ।”

 यह  मार्गों  की  व्यवस्था  के  बारे  में

 विश्व  हिन्दू  परिषद  और  उनके  अनुयायी  कोई  ऐसे  भड़काने  वाले  नारे  महीं
 लगायेंगे  जिससे  साम्मदायिक  सद्भाव  को  खतरा  पहुंचे  ।'

 यह  दूसरा  मुद्दा  है  ।

 इस  वचन  का  पालन  गुजरात  कम  से  कम  इसके  बाहरी  भागों  में  किया  जा  रहा  अन्य
 राज्यों  की  स्थिति  मैं  नहीं  जानता  लेकिन  उनके  द्वारा  दिया  गया  वचन  यह  है  ।

 जहां  तक  संभव  हो  इंटों  को  ट्रकों  द्वारा  संबद्ध  जिला  अधिकारियों  के
 साथ  परामर्श  कर  पहले  से  ही  तय  किये  हुए  मार्गों  द्वारा  ले  जाया  जायेगा  ।

 विश्व  हिन्दू  परिषद  के  वरिष्ठ  और  जिम्मेदार  कार्यकर्ता  जुलूस  के  मार्गदर्शन  का
 उत्तरदायित्व  लेंगे  और  ज़िला  अधिकारियों  के  साथ  पूर्ण  सहयोग  करेंगे  ।

 अग्रोध्सा  में  बह  स्थान  जहां  इंटों  को  एकत्र  क्रिया  जाएगा  उसका
 निर्धारण  जिला  अधिक्रारियों  के  साथ्र  परामश  कर  किया  जाएगा  ।”

 मेरे  अच्छे  मित्रणण  कृपया  इस  बात  पर  इ्ान  देंगे  कि  उस  रूबान  को  जहां  इंटों  को  एकत्र  किया
 निश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  जिला  भ्जिस्ट्रंट  जिला  अधिकारियों  को  सौंपी  गई  है  ओर  मुझे

 विश्वास  है  कि  जिला  मजिस्ट्रंट  अपने  कतेश्य  में  कोई  कसर  व्राकी  नहीं  यह  बात  मान  लेने  में
 कोई  शंका  नहीं  होनी  भाहिए  कि  वह  हथान  थहां  इंढों को  एकल  किया  ज्रिवादग्रस्त  क्षेत्र  से

 सुरक्षित  दूरी  पर  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  इस  प्रकार  सभी  कुछ  आपके  संरक्षण  सरकार  के  संरक्षण  के

 द्वोगा  ।

 श्री  हरभाई  भेहता  :  यह  विश्व  हिंदू  परिषद  हारा  दिया  गया  कचन  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातब्ाला  :  शिलान्यास  इस  प्रकार  किया  जाएगा  कि  बाद  में  यह  मस्जिद
 को  अपने  घेरे  में  ले  लेगा  अथवा  इसे  ढाह  देगा  ।

 क्षी  हरभाई  मेहता  :  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  मैं  आपको  सिर्फ  यह  कह  रहा  हूं  कि  यह  उनके
 द्वारा  दिया  गया  वचन

 शो  की  ०  एम ०  शमततम्राला  :  क्या  आप  इसका  समयंत्र  करते  हैं  ?  सरकार  ने  यह
 कार्य  संपादित  किया  है  ।

 ओर  हरआई  मेहता  :  सरकार  किसी  भी  बात  से  स्रहमत  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  एथ०  बनातखाला  :
 आपके  कंयक्षण  में  सभी  कुछ  किया  जा  रहा  मैं  बह  बात

 कह  रहा  हूं  ।

 श्री  हुरमाई  मेहता  :  यह  एक  अचन  यह  उनका  वचन  सरकार  किसी  भी  वात  से

 सहमत  नहीं  हम  उस  पर  जिश्वास  विश्व  परिषद  हास  दिये  बये  क्रम  संख्या
 में  कहा  गया
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 विश्व  हिल्दू  पारिकेद  मिदेशों  को  पालभ॑  करने  का  वर्चन  देतां

 गृह  संत्री  धूटा  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्यगण  मुझ  पर  जो  आंरोप
 लंगेनि  की  चेंष्टी  करें  रहे  ईस  बंर्त  की  मैं  गंम्भौरतापूर्वके  लेती  वहूंस  का  जवाब
 देते  समंये  मैं  इन  मुद्दी  की  चर्चा  करूँगो  |  मैं  समझती  हूं  कि  अभी  जो  कुछ  उस्होंने  यहां  कहा

 उसकी  खंडन  कंरभा  मेरे  लिए  अत्यन्त  ओवेश्यके  सरकोरें  में  चिश्वं  हिंदू  परिषद  के  साथ  किसी
 भी  प्रकोरें  का  संर्मेनज्ीता  तहीं  किया  है  और  किसी  भौं  व्येषितिं  द्वारा  यंह  गलत  है'''कि
 आप  प्रेस  रिपोर्टों  द्वारा  भ्रमित  हुए  हैं  या फिर  आपके  मन  में  कोई  अन्य  बौतें  इसके  लिए  मैं
 उत्तरदायी  नहीं  झे  सकता  ।  हमें  बिल्कूज़  स्पष्ट  रूप  से  चचरई  करनी  वास्तविक  स्थिति

 यह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाये

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  नहीं  चाहता  कि  मेरा  नाम  मलत  रूप  से  मैं  खुले  रूप  में  यह
 कहमा  चाहता  हूं  इसे  कार्यंबरही  वृत्तान्त  में  शामिल  किया  जाए  4  मैंने  श्री  शाहबुद्दन  जी  और  उनके

 सहमोगियों  को  स्पष्टीकरण  ये  दिया  लखनऊ  से  वोफ्स  आते  के  बाद  तुरस्त  मैंने  उन्हें  बताया  कि

 हमने  प्रत्येक  गांव  में  और  प्रत्येक  जक्ह  संभोभित  चिरोंध  को  टालनें  की  कोशिशे  की  है  ।'''

 आप  एक  बरिष्ठ  सदस्य  यह  कहने  के  बाद  आपको  अब  मुझे  एक  अवसर  देना  उनके
 द्वारा  प्रस्तावित  यह  एक  व्यवस्था  थी  ।  अब  आपने  तीन-चार  बार  देखा  है  कि  उन्होंने  बह  कार्य  किया

 सरकारी  अंधिकारियों  को  यह  देखना  चाहिए  कि  कोई  विरोध  नहीं  हो  ।  हमारे  समाज  के  विभिन्न
 सम्प्रदायों  एवं  वर्गों  में  अब  कोई  तनाव  नहीं  उठ  रहा  ।  बे  जुलूस  नहीं  सिर्फ  कुछेक  इंटों
 ही  लोगी  जीएँगी  और  इस्हें  जिला  अधिकारियों  द्वॉरों  पहले  से  सिंश्चित  किये  गये  स्थान  पर  एकत्र
 किया  जायेगा  ।  शिला  निवास  कें  प्रश्म  पर  यह  कहँगी  ऑछारहीन  है  कि  सरकार  में  कोई  जमीन  दी

 है  ।  मैं  इसका  खंडन  करता  हूं  ।  कोई  भी  सरकारी  जमीन  नहीं  दी  गई  कोई  सरकारी  जमीन  नहीं
 दी  जा  यदि  यह  कार्य  वे  अपने  कुछ  मन्दिरों  में  करते  तो  मैं  इसे  कैसे  रोक  सकता  हुं''*

 )
 थी  सेजद  शाहबहीन  :  क्या  आप  निश्चित  रूप  से  कह  सकते  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार

 ने  उस  परियोजना  के  जहां  शिला  निवास  किया  जा  सकता  है  कोई  जमीन  नहीं  दी  है  ?'''

 सरदोर  बूटा  आप  मुझसे  जिरह  क्यों  कर  रहे  हैं  जब  मैं  निरंपवाद  रूप  से  यह  कह  रहा

 श्री  शाहंगुंदीन  मैंने  उसी  दिल  िरिपयांद  खरूँप  से  यह  बंत॑  कही  ।  मैं  नहीं  जानता  हूँ  अब  वह

 अपना  इरादा  बदल  सकते

 भी  अपे०  एजे०  बॉनांलिबरली  :  तंव  मेयां  वे  आपसे  सम्लुष्टे  ये  ?

 सरदार  बूटा  सिंह  :  विस्तृत  चर्चा  के  पश्चात्  मैंने  उन्हें  उंस  व्यवस्था  के  बारे  में  स्पष्ट

 जिसे  कि  पहली  बार  विश्व  हिन्दू  परिषद  ने  लिखिते  रूप॑  में  दिया  है  कि  वे  न्यायालय  के  निर्णय  को

 पालन  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि और  आप  क्या  चाहे  हैं  ।
 इसके

 बाद  श्री  शाहबुद्दीन  जी  ने  यह

 कहा  है  जो  कि  कार्यवाही  वतान्त  में  दजं  है  कि  यह  सही  दिशा  में  उठाया  गया  एक  कदम

 ही  जी०  एस०  अनातथाला  :  ऐसा  है  क्या  ?  मुझे  यह  जानकर  दुख

 सरदार  बूटा  सिह  :  जी  हां  !  यदि  वे  कहते  हैं  कि  यह  सही  दिशा  में  उठाया  गया  कदम  है  तो
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 मैं  इससे  सन्तुष्ट  होने  वाला  नहीं  हूं  ?  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  दूसरे  किन  बातों  से
 मैं  सन्तुष्ट  हो

 पाऊंगाਂ  *'
 )

 है

 मैं  साफ-साफ  बात  करना  चाहता  इसमें  कोई  सरकारी  सांठ-गांठ  नहीं  इसमें  कोई

 सरकारी  हस्तक्ष प  नहीं  है  ।  मैं  देश  को  विपत्ति  से बचाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  कृपया  इन

 नात्मक  मुद्दों  की  चर्चा  न  करें  ।  हमारी  स्थिति  बहुत  स्पष्ट  है  और  मैंने  कहा  है  कि  सभी  परिस्थितियों

 में  सरकार  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  के लिए  वचनवद्ध  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  का

 सहयोग  चाहता

 ओर  सेयद  शाहब  दीन  :  मस्जिद  की  सुरक्षा  भी  आपका  ही  कतंव्य

 भी  हरभाई  मेहता  :  उपाध्यक्ष  विश्व  हिन्दू  परिषद  द्वारा  दिए  गए  अन्तिम  वचन  को

 मैं  उद्धूत  करता  हूं  ।

 विश्व  हिन्दू  परिषद  यह  वचन  देता  है  कि  वह  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के

 लखनऊ  पीठ  द्वारा  14-8-89  को  दिए  गए  इस  आशय  के  निदेशों  का  पालन  करेगा  कि

 मुकदमे  में  सम्बद्ध  पार्टियां  यथापूर्व  स्थिति  बनाए  रखेंगी  ओर  सम्बन्धित  प्रिसम्पत्ति  के  स्वरूप

 में  परिवर्तन  नहीं  करेंगी  और  यह  सुनिश्चित  करेंगी  कि  शांति  और  साम्प्रदायिक  सदभावना

 बनी  रहे  ।

 यह  बात  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  दिए  गए  वचन  के  किसी  भी  भाग  का  उल्लंघन  न

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  न्यायालय  के  निर्णय  के  पूर्व  शिला  निवास  का  मन्दिर  बनाये  जाने  की

 क्या  जल्दी  है  ?  आप  अपनी  व्यक्तिगत  प्रतिक्रिया  व्यक्त

 झ्री  हरभाई  मेहता  :  आप  यह  प्रश्न  उन  सांप्रदायिक  शक्तियों  को  संबोधित  करें  जो  कि  इसका
 निर्माण  करना  चाहती

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विश्व  हिंदू  परिषद  की  इकाइयां  तथा  अन्य  सांप्रदायिक  तत्व  इस

 वचन  का  पालन  नहीं  करना  चाहते  कम  से  कम  मेरे  राज्य  में  उनका  व्यवहार  यही  दर्शाता  है  ।

 विश्व  हिंदू  परिषद  इस  राम  जन्म  भूमि  को  येरूशलम  की  तरह  हिन्दुओं  की  वालਂ  समझती

 है  ।  हम  लोगों  को  देखना  है  कि  कोई  सांप्रदायिक  अफवाह  फैलने  न  हमें  शुरू  में  ही
 दायिक  अफवाह  को  दबा  देना  चाहिए  |  यदि  आप  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो एक  बार  इस  आग  के  भड़कने
 पर  आप  इसे  शांत  नहीं  कर  पायेंगे  ।  हमें  सही  समय  पर  कार्यवाही  करनी  होगी  और  शुरू  में  ही
 सांप्रदायिक  उत्तेजना  को  रोकना  होगा  ।

 मैं  कह  रहा  था  कि  गुजरात  में  सांप्रदायिक  हिंसा  की  वारदातें  हो  चुकी  हैं  ।  मेरे  पास  इससे

 संबंधित  आंकड़े  हैं  ।  वे  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 थ्षं  बड़ी  घटनाएं  छोटी  घटनाएं

 1980  18  40

 1981  15  53

 1982  19  70

 1983  10  73

 1984  13  51
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 ।  बड़ी  घटनाएं  छोटी  घटनाएं

 1985  32  53
 1986  32  177
 1987  15  225
 1988  3  180
 1989  1  183

 (31-7-89

 1989  के  दूसरे  पखवाड़े  में  14  छोटी  घटनाएं  हुईं  |  सितम्बर  के  पहले  पखवाड़े  में
 30  घटनाएं  हुईं  जो  पिछले  पखबाड़े  की  अपेक्षा  दुगुनी  विगत  छः  सप्ताह  में  सांप्रदायिक  घटनाओं
 में  50  स्थान  प्रभावित  हुए  |  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  से  गुजरात  की  स्थिति  पर  विशेष  ध्यान  देने  का

 अनुरोध  करता  हूं  ।  दुर्भाग्यवश  अनेक  कारणों  से  गुजरात  पर  विशेष  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता
 सांप्रदायिक  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  प्रशासन  उतना  सतक  नहीं  है  जितना  कि  हसे  होना

 चाहिए  ।

 यह  सही  कहा  गया  है  कि  न्यायिक  निर्णय  को  स्वीकार  कर  लेना  मैं  उस  स्थिति
 का  समर्थन  नहीं  करना  चाहूंगा  जहां  कि  एक  विशेष  धर्म  को  मानने  वाले  लोगों  को  दूसरे  धर्म  को
 मानने  वाले  लोगों  द्वारा  दबाव  डालने  के  कारण  अपने  पूजा  स्थान  छोड़ना  पड़े  ।  बिलकुल  सुस्पष्ट  शब्दों
 में  मैं  कहता  हूं  कि  मैं  नहीं  चाहूंगा  कि  मुस्लिम  सम्प्रदाय  के  लोग  बाबरी  मस्जिद  सिर्फ  इसलिए  छोड़  दें
 क्योंकि  हिन्दू  संगठन  उनसे  ऐसा  करवाना  चाहते  इस  प्रकार  के  विवादों  को  न्यायिक  निर्णय  द्वारा
 निपटारा  जाना  चाहिए  ।  धर्म  निरपेक्ष  राजनीतिक  दलों  और  कुछ  धाभिक  नेताओं  ने  भी  यह  स्थिति
 स्वीकार  की  है  ।  द्वारका  के  शंकराचार्य  ने  यह  बात  स्वीकार  की  है  कि  हमें  न्यायिक  निर्णय  का  पालन
 करना  चाहिए  और  जब  तक  कि  न्यायिक  निर्णय  द्वारा  इस  विवाद  का  फैसला  नहीं  हो  जाता  हमें

 पूर्व  स्थिति  में  विध्न  नहीं  डालना  चाहिए  ।  मैं  भारतीय  जनता  पार्टी  के  अपने  मित्रों  से  पूछना  चाहता
 जिनकी  स्थिति  उनके  अनुपस्थित  रहने  से  और  भी  स्पष्ट  हो  गयी  कि  भक्ति  या  धर्म  के  सम्बन्ध

 में  कौन  अधिक  जानता  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नेतागण  अथवा  शंकराचायं  ?  जहां  तक  धामिक
 मुद्दे  का  सम्बन्ध  है  तो  इसमें  राजनीतिक  हस्तक्ष प  करने  की  अपेक्षा  क्यों  नहीं  आप  धामिक  ग्रुरुओं  को
 मार्गंदशेन  करने  की  अनुमति  देते  हैं  ?  वे  लोग  जो  इस  मुद्दे  का  फैसला  न्यायिक  प्रक्रिया  द्वारा  नहीं
 करना  चाहते  हैं  वह  वास्तविकता  से  धबराते  हैं  ।  हमें  इस  बात  पर  दवाब  डालना  चाहिए  कि  इस
 मुद्दे  का  फैसला  न्यायालय  के  निर्णय  द्वारा  किया  इसके  यहां  तक  कि  अखिल  भारतीय
 साम्प्रदायिकता  विरोधी  समिति  जिसकी  गुजरात  इकाई  का

 मैं  अध्यक्ष  सरकार  के  समक्ष  यह
 प्रस्ताव  रखा  है  कि  15  1947  की  विभाजन  रेखः  की  भांति  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  ।
 उस  तिथि  तक  हम  स्वतन्त्र  नहीं  थे  ।  यदि  वहां  हिन्दू  शासक  थे  तो  उन्होंने  हिन्दुओं  के  मन्दिरों  का
 निर्माण  कराया  ।  जब  वहां  मुस्लिम  शासक  थे  तो  वहां  मस्जिदों  का  निर्माण  कराया  बौद्ध
 शासकों  ने  अपने  मन्दिरों  का  निर्माण  कराया  ।  ये  सब  चीजें  जो  15  1947  तक  हुई  थीं  हमें
 इनमें  हस्तक्ष  प  नहीं  करना  चाहिए  ।  इसके  बाद  भारत  स्वतन्त्र  हुआ  |  अतः  15  1947  तक
 जो  मस्जिद  और  अन्य  धाभिक  स्थल  बरकरार  थे  हमें  उनकी  यथापूर्व  स्थिति  स्वीकार  कर
 लेनी  चाहिए  ।  अयोध्या  मुद्दे  को  लेकर  चूंकि  विवाद  उठ  खड़ा  हुआ  हमें  न्यायिक  निर्णय  की
 प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  और  विश्व  हिन्दू  परिषद  के  अफवाह  फैलाने
 वाले  लोगों  के  अनुसार  तो  अहमदाबाद  में  जहां  जामा  मस्जिद  है  वहां  कभी  भद्गर  काली  मन्दिर  हुमा
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 करता  क्या  कारण  है  कि  लोगों  में  फूट  डालने  के  लिए  हर  जगह  मन्दिरों  और  मस्जिदों  का  ही
 इस्तेमाल  किया  जाता  है  ?

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इस  सभा  को  समाज  के  सभी  वर्गों  के  लोगों  से  इस  प्रकार  के
 साम्प्रदायिक  अपील  का  जबाव  न  देने  और  साम्प्रदायिक  सद्भावना  बनाये  रखने  का  अनुरोध  करने  के
 लिए  स्वंसम्मति  से  एक  प्रस्ताव  पारित  करना  चाहिए  ।

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  चूंकि  वक्त  इतना
 नहीं  है  कि  इस  पर  बहुत  कुछ  कहा  जा  सके  ।  मैं  इस  वक्त  इतनां  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछले  पांच
 सालों  के  असें  में  कई  बार  इस  मसरायल  के  इसके  मामले  के  ऊपर  यहां  पर  वहस  हुई  ।  मैं  यह
 चाहता  हुं  कि  हुकूमत  यह  बताए  कि  इतनी  मतंबा  इस  पर  बहस  होने  के  बाद  आपने  क्या  इकदामात
 किए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ।  40  सालों  से  इसका  वही  हांल  है  ।  पालियामेंट  में  इतनी  बहस  होने  के
 बाद  भी  वही  हाल  है  |  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  हुकूमत  अक्लियतों  के  मसायल  को  हल  करना

 नहीं  चाहती  है  और  फिरंकेवाराना  फसादात  को  रोकने  के  लिए  सख्त  इकदामात  करना  नहीं
 चाहती

 बाबरी  मस्जिंद  का  जब  मसला  आता  हैं  तो  पहले  ढौल  दी  जाती  है  लेकिन  जंब  यह  मसला

 इंतिहां  पर  पहुँच  जाता  है  तो  फिर  वह  कोशिश  होती  है  कि  कोई-न-कोई  समझौता  कराया

 हुकूमंत  यही  चाहती  है  कि  अपनी  हुकूमंत  का  वकार  बढ़ाने  का  सामान  पैदा  हो  ।

 इलाहाबाद  इलेक्शन  के  वक्त  हिन्दू  फिरकापरस्तों  को  मौका  दिया  गया  ।  लेकिन  हैरत  है  कि

 मुसलमान  ने  भी  नाराज  होकर  उन्हीं  को  वोट  दिया  भोर  हिन्दू  फिरकापरस्तों  ने  भी  उन्हीं  को  वोट
 दिया  ।  लेकिन  हमारी  सरकार  अभी  तक  इस  बात  को  समझना  नहीं  चाहती  है  ।  इस  मौके  पर  में  कुछ
 ज्यादा  न  कह  कर  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि

 आज  सारे  हिन्दुस्तान  के  अंदर  यह  चीज  फंल  रही
 पहले  यह  चीज  हिन्दुस्तान  के  शुमाल  के  अन्दर  ही  थी  लेकिन  अब  यह  चीज  जनूब  में  भी  फैलती  जा
 रही  आंध्र  प्रदेश  में  भी  शिला  पूजा  हो  चुकी  है  और  वहां  भी  ऐसे  हालात  पैदा  होते  जा  रहे  हैं  ।
 अगर  आप  वांकई  यंहं  चाहते  हैं  कि  ये  फेंसादात  खत्म  हों  तो आपको  वाकई  संजीदगी  के  साथ  इस  मुल्क
 में  ऐसी  चीजों  पर  पाबंदी  आयत  करनी  होगी  |  तभी  यकीनन  हम  यह  समझेंगे  कि  वाकई  आप
 दयानतदारी  के  साथ  कोई  काम  करना  चाहते  अगर  आप  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  हम  यही
 समझेंगे  कि  आप  सिफ  पालियामेंट  के  अन्दर  बेहतंरीन॑  और  फैसनेबुल  किस्म  की  तकरीर  दे
 देना  चाहते  हैं  और  यह  चाहते  हैं  कि  हर  शंख्स  उसको  सुने  और  हर  शख्स  अंपनी  शाख्सियत  को
 उभार  दे  ।

 आज  हिन्दुस्तान  का  अंवांम  यह  जान  चुका  है  कि  सिर्फ  फैशंन  के  तौर  पर  बातें  की  जाती  हैं
 और  यह  कह  दिया  जांता  है  कि  हम  बड़े  सैक्युलर  हम  बड़े  अच्छे  हैं  और  हमें  यह  होना  चाहिए  |
 इंसान  को  उसके  अभल  में  देखा  जाता  उसकी  पालिसी  और  प्रोग्राम  को  ही  नहीं  देंखा  जाता  है  ।
 इस  बात  को  देखा  जाता  है  कि  उन  पर  अमल  किस  हदे  तक  हुआ  है  ।  इंसोन  के  अंमल  को  देखा  जाता
 है  कि  आपमे  अब  तैंक  क्या  मैं  यह  कहने  के  लिए  तैयार  हूं  कि  आंज  जिसेनां  खून  मुसलंभानों
 का  यहां  बहा  होगा  उतना  दुनिया  के  किसी  हिस्से  में  भी  नहीं  बहा

 मे  अर

 यँकीनेन  यह  इंतिहाई  अफसीर्स  की  बात  लेकिन  आप  इस  बात  को  मानने  के
 लिए  तैयार  नहीं  हैं  ।

 लिए  पारी  आय ek  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाल  दिया  गया  ।

 9%
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 आज  हिन्दुस्तान  के  गांव  गांव  में  हंगामे  हो  रहे  हैं  लेकिन  आप  कुछ  नहीं  करते  मैं  तो  यह
 समझता  हूं  कि  आज  आपको  हमसे  हमदर्दी  नहीं  है  ।  अगर  हमदर्दी  होती  तो  इन्हें  बन्द  करवाते  ।  वे  यह
 एलान  कर  रहे  हैं  ?  नवम्बर  की  तारीख  तय  है  ।  अगर  आपको  हम  से  हमदर्दी  है  तो  क्यों  नहीं  इसको
 रुकवाते  जबकि  यह  केस  अदालत  में  है  तो  इसे  आप  बन्द  करवाइये  ।  वे  लोग  वहां  जा  रहे  हैं  ।

 मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  वह  जगह  20  गज  के  फासले  के  ऊपर  है  और  एक  ऐसा  नवशा  तैयार  किया
 जा  रहा  है  वहां  पर  बाबरी  मस्जिद  को  बगैर  तोड़े  वहां  पर  मन्दिर  नहीं  बनाया  जा  सकता

 हिन्दुस्तान  में  लाखों  मन्दिर  बन  रहे  हैं  ।  हम  जितने  मुसलमान  हैं  हमको  उन  पर  कोई
 एतराज  नहीं  है  ।  हमको  एतराज  इस  बात  पर  है  कि  एक  मस्जिद  को  तोड़  कर  मन्दिर  बनाया  जा  रहा
 है  ।  इसीलिए  यकीनन  हमको  एतराज  हो  रहा  है  ।  आखिर  कब  तक  हम  इसको  बर्दाश्त  करेंगे  ?

 आप  लॉ  एण्ड  आड्डर  का  सूरत  हाल  जानते  हैं  कि  वह
 यु

 में  आज  क्या  कभी  यहां  फसाद
 होता  कभी  वहां  फसाद  होता  है  ।  सुबह  जब  अखबार  पढ़ते  हैं  तो  उनमें  सिवाय  फसादात  के  और

 कुछ  नगर  नहीं  आता  ।  आखिर  कब  तक  इस  चीज  को  बर्दाश्त  किया  जाता  रहेगा  और  कब  तक  आप
 खामोश  तमासाई  बन  कर  रहेंगे  ?

 आखिर  में  मैं  अपने  भाइयों  से  भी  यह
 कहूंगा

 जो  कि  हमको  गैर-सेक्युलर  और  कम्युनल  कहते
 हैं  ।  मेरे  भ।ई  खुद  अपनी  तारीख  पर  भी  गौर  कीजिए  ।  आप  कांग्रेस  में  बँठे  आपके  यहां  मिसाल

 मौजूद  है  कि  चितामणि  देशमुख  जो  कि  वजीरे  फाइनेंस  मरकज  में  हुआ  करते  थे  ।  उन्हें  जब  इख्तिलाफ
 हुआ  तो  उन्होंने  इस्तीफा  दे  दिया  ।
 6.00  म०  प०

 महावीर  त्यागी  ने  ताशकंद  समझोते  के  ऊपर  इस्तीफा  लाल
 बहाहुर

 र  शास्त्री  ने  रेलवे

 हादसे  पर  इस्तीफा  दिया  लेकिन  तारीख  में  कहीं  ऐसा  नजर  नहीं  आया  कि  फसाद  किसी

 मुसलमान  मिनिस्टर  ने  भी  इस्तीफा  दिया  हो  ।  हमारी  गर्दन  शर्म  से  झुक  जाती  है  जब  हम  यह  देखते

 हैं  कि उधर  बैठे  हुए  आप  लोग  केवल  मुस्कराते  तकरीरें  करते  हैं  कि  हमारी  धारा  यह  हम  सेकुलर
 हैं

 जहां  लगी  हुई  इसलिए  ऐसी  बात  कह  रहा  जाहिर  है  थोड़ा  सा  घुआं  उठता  है  और  जब
 कबाब  के  जलने  की  खुशबू  आती  है  तो  मैं  क्या  कर  सकता  लेकिन  वाकयी  यह  बात  इस  पर
 फिर  से  गौर  करें  ।  क्या  आपका  जमीर  नहीं  क्यों  इतने  हंगामे  होते  हैं  ।  मैं  आपसे  यही  कहूंगा  कि

 ऐसा  क्यों  हो  रहा  है  ।

 बहरहाल  इन  तमाम  चीजों  को  देखते  हुए  मेरी  तजवीज  है  कि  आप  ऐलान  आर्डर

 निकालिए  कि  यह  शिला  पूजन  बंद  किया  जहां-जहां  पर  फसादात
 है

 हैं  वहां  की  हुकूमतों  को

 मुअत्तल  कीजिए  ।  क्या  कारण  है  कि  इतने  दिनों  के  बाद  भी  फसादात  हो  रहे  क्यों  आप  लोग
 खामोश  हैं  ।

 आप  घंटी  बजा  रहे  हमारी  भी  घंटी  बज  रही  खतरे  की  घंटियां  बजती  जा  रहीं  हैं  ।

 हमारी  हालत  पर  रहम  कीजिए  ।  हमारी  जो  घंटियां  बज  रही  उसके  ऊपर  भी  घन्टी  बजाइए  ।
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 दल के सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं । श्री ओवेसी ने एक  वक्तअ्य  दिया है जिसमें  |,

 ]

 गृह  संत्री  बूटा  :  उषाध्यक्ष  मैं  विपक्ष  क ेमाननीय  सदस्यों  और  सत्तारूढ़
 दल  के  सदस्यों  से  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  श्री  ओवेसी  ने  एक  वक्तअ्य  दिया  है  जिसमें  तथ्यात्म
 गलतियां  हैं  ।  इसमें  देश  की  वास्तविक  स्थिति  से  सम्बन्धित  तथ्य  नहीं  हैं  और  देश  में  तथा  विदेशों  में

 यहां  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  इससे  यह्  गलत  धारणा  बनने  की  संभावना  है

 इससे  इस  देश  के  लोगों  में  भय  और  भ्रांति  उत्पन्न  होने  की  संभावना  मैं  चाहूंगा
 कि  वे  या  तो  अपना  वक्तव्य  वापस  ले  लें  या  फिर  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  कार्यवाही

 बृत्तांत  से  उनकी  टिप्पणियों  को  निकाल  दें  |

 भी  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओबेसी  :  मैं  भी  आपसे  कुछ  मैं  यकीनन  इन  चीजों  के  लिए
 तैयार  लेकिन  मैं  पूछता  हूं  कि आजादी  के  बाद  आज  तक  कितने

 लोग  मरे  उनके  फिगर्स

 इससे  आपको  पता  लग  जाएगा  कि  हकीकत  क्या  है|  रशिया  का  अखबार  प्रावदा  लिखता  है  कि  आजादी

 के  बाद  हिन्दुस्तान  में  ।  तक

 हजार फसाद हुए । आप आजादी के बाद के फिगस दे आपको मालूम हो जाएगा ।
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 सरदार  बूटा  सिंह  :  राष्ट्रीय  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  आपसे  अनुरोध  करू गा  कि  इस

 सभा  की  कार्यवाही  वृत्तांत  से आप  इन  टिप्पणियों  को  निकाल  दें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  मैं  ऐसा  ही  करूगा  ।  इन  टिप्पणियों  को  कायंवाही  वृत्तांत  से

 निकाल  दिया  जाए  ।

 6.02  म०  प०

 काय  मत्रणा  सामात्

 प्रतिवेदन

 संलक्दीध  का्थ  संत्रारथ  सें  राज्य  संत्रो  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  तथा  पेट्रो-रसायन
 जाम  में  राज्य  मंत्री  पो०  :  श्री  एच०  ३०  एल०  भगत  की  ओर से  मैं  कार्य  मंत्रणा

 समिति  का  प्रतिबेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 &.03  भ०  १०

 तत्परचात्  लोक  सभा  12  1989/20  1911  के

 ग्यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थजित  हुई  ।

 चौधरी  मुद्रण  श्रीराम  दक्षिणी


